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प्रथम खंड 


नागरिक शास्त्र के सिद्धांत 


पहला अध्याय 
नागरिक शास्र का परिचय 


नागरिक--नागरिकों के भेद--अनागरिक होना--नागरिकता-- 
नागरिक शास्त्र-- नागरिक शास्त्र का क्षेत्र--नागरिक दास्त्र और शअ्रन्य 
समाज-शास्त्र--नागरिक शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता ! 

नागरिक (४४४०7)--नागरिक शब्द का अथ हे नगर अथवा 
शहर का निवासी । प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग इसी 
धअ्थे में किया जाता था किंतु आजकल इसका अर्थ इतना संकीयों 
नहीं हे । वर्तमान राजनीति की दृष्टि से किसी देश का हर एक 
व्यक्ति--चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष; चाहे गाँव में रहता हो, 
चाहे नगर में--उसका नागरिक कहा जाता है | जो लोग किसी 
देश में पेदा होते हें, केवल वे ही उसके नागरिक नहीं होते; दूसरे 
देशों में उत्पन्न लोग भी उसके नागरिक हो सकते हैं । परंतु ऐसा 
करने के लिए उन्हें उस देश के कुछ नियमों को पूरा करना 
पड़ता हे । 

ऊपर जिस अथ में नागरिक शब्द्‌ लिया गया है, उसके विचार 
से हमारे देश भारतवर्ष में जिस किसी का जन्म हुआ हे, वह 
यहाँ का नागरिक है। हिंदू , मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्स 
आदि सभी धर्मों के अनुयायी भारतीय नागरिक हैं। भारतीय 
नागरिक होने के लिए घम, संप्रदाय, जाति, व्यवसाय आदि सिकी 


( ४७ ) 


के कारण कोई रुकावट नहीं हे । वे विदेशी भी, जो अपना देश 
छोड़ कर, यहाँ बस जाते है, भारतीय नागरिक हो सकते हैं । 

नागरिकों के भेद--किसी देश के नागरिक बनने के दो 
तरीके हैं--( १) देश के किसी मूल नागरिक की संतान होने से, 
(२) विदेशी लोग, किसी देश के नियमों के अनुसार, निश्चित 
शर्तों को पूरी करने से, उस देश के नागरिक बन सकते हैं। पहले 
प्रकार के लोगों को स्वाभाविक या जन्मसिद्ध नागरिक ( पाक) 
(92०7४ ) कहते है और दूसरे प्रकार के लोगों को कृत्रिम नागरिक 
( ९७४प7७॥866 (02078 ) । 

स्वाभाविक नागरिकता--यह किसी देश में जन्म लेते ही प्राप्त 
हो जाती है। प्रायः सभी ख्तंत्र प्रजातंत्र देशों में उत्पन्न लोग, 
वयस्क होते ही नागरिकता के सब अधिकार पा जाते हैं। परंतु 
कुछ देशों में नागरिकता के राजनीतिक अधिकार सब को नहीं 
दिये जाते | फ्रांस में अब तक स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 
नहीं दिया गया हे । भारतवर्ष में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने 
के लिए, वयस्क हाने के साथ ही, शिक्षा, संपत्ति आदि की भी 
आवश्यकता होती हे। प्रायः सभी देशों में वय, शिक्षा, संपत्ति 
आदि की शर्तें पूरी करने पर भी कुछ लोग ऐसे होते है जिन्हें वहाँ 
की नागरिकता के राजनीतिक अधिकार नहीं होते । पागलों को 
तो कहीं भी बोट देने का अधिकार नहीं होता | साथ ही दिवालिये, 
राजद्रोही, दूसरे देश के नागरिक बननेवाले ओर क़ानून के विरुद्ध 
कुछ भारी अपराध करनेवाले दंड-प्राप्त लोग भी ऐसे अधिकार जे 
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वंचित होते हैं। जैसा ऊपर कहा गया है, आजकल स्री ओर पुरुष 
दोनों को, प्रायः सभी उन्नत ओर प्रजातंत्र राज्यों में नागरिकता के 
समान अधिकार होते हैं । 

कृत्रिम नागरिकता--इसका प्राप्त करना आजकल बहुत आव- 
श्यक सा हो गया है। किसी देश के निवासी, व्यवसाय, उद्योग- 
धंधा, नोकरी, धार्मिक उद्देश्य, राजनीतिक व्यवहार आदि के लिए 
बहुधा दूसरे देशों में जाते ओर वहाँ सुविधा पाने पर बस जाते 
हैं। वहाँ अपने जीवन ओर घन की रक्षा ओर उन्नति के लिए 
नागरिकता के अधिकार पाय बिना उनका काम नहीं चल सकता । 
इसके लिए यह आवश्यक होता है कि वे उस देश में कुछ निश्चित 
समय तक एक सिलसिले में रहें ओर उसके नागरिक होने की 
प्रतिज्ञा करें एवं उसके प्रति भक्ति की शपथ लें। साथ ही चहाँ 
की राट्र-भाषा का ज्ञान, अपनी जीविका कमाने की शक्ति ओर 
जमीन, जायदाद आदि स्थावर संपत्ति का ख़रीदना भी इसके लिए 
आवश्यक होता है । 

इस प्रकार नागरिकता-प्राप्त लोगों के अतिरिक्त बहुत से विदेशी 
लोग भी प्रायः सभी देशों में रहा करते हैं । वे जिस देश में 
जाकर रहते हैं, उसके क़ानून उन्हें मानने पड़ते हैं. ओर उन्हें वहाँ 
कर भी देने होते है। साधारणतया राजनीतिक अधिकारों के अति- 
रिक्त उन्हें नागरिकों के ओर सब अधिकार होते हैं ओर उन्हें 
उनके समान कतंव्य करने पड़ते हैं। हाँ, वे मत (वोट ) नहीं 
दे सकते, प्रतिनिधि नहीं हो सकते ओर राज्य-संबंधी कार्य भी 
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नहीं कर सकते | यदि कभी युद्ध छिड़ जाता है ओर वे शज्रु-देश 
के निवासी हुए तो वे अपने देश नहीं जा पाते और उसी देश में 
युद्धकाल तक के लिए किसी नियत स्थान या सीमा के भीतर बंदी 
से कर दिये ज्ञाते हैं। परंतु शांति के दिनों उनकी स्वतंत्रता, अधि- 
कार और बंधन आदि साधारणतः उस देश के नागरिकों के समान 
रहते हैं । ऐसे लोगों के हितों की रक्षा जनके ही देश के राजदूत 
जो उस देश में रहते हैं, किया करते हैं । 

अनागरिक होना ( 7-05 ० (ए5०ा४79 )--ऊपर यह 
बतलाया गया है कि नागंरिकता किनको, केसे मिलती हे । यदि 
नागरिकता मिल सकती हे तो वह छीनी भी जा सकती हे या स्वयं 
लुप्त हो सकती है। प्रायः सब देशों के दंड-विधान में कुछ अपराध 
बहुत ही बुरे ओर अनुचित समझे जाते हैं। जो लोग उनके दोषी 
ठहरते हैं वे अपने देश के नागरिक नहीं रह सकते। जो लोग किसी 
दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं वे भी अपने जन्म या मूल देश 
की नागरिकता खो देते हैं। कभी कभी एक देश में रहनेवाली ख्री 
का दूसरे देश के पुरुष से विवाह हो जाता है । बहुतेरे देशों में यह्‌ 
नियम हे कि इस तरह की स्त्री अपने मूल देश की नागरिक नहीं 
रह जाती | कुछ देशों में यह नियम हे कि यदि वहाँ का नागरिक 
किसी विशेष काल तक, जो उनके नियमानुसार निश्चित होता हे, 
दूसरे देश में रहे, तो वह अपने देश का नागरिक नहीं रह जाता। 

नागरिकता ( (४४४०॥४४० )--छुछ दिनों पूर्व नागरिक के 
अधिकारों को सामूहिक रूप में नागरिकता कहते थे। उन दिनों 
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कतव्यों की अपेक्षा अधिकारों पर अधिक ज़ोर दिया जाता था । परंतु 
गआ्राजकल ऐसा नहीं हे | अब नागरिक के अधिकारों ओर कतेव्यों 
दोनों पर समान जोर दिया जाता है। इसलिए आजकल्ञ नागरि- 
कता शब्द में नागरिक के अधिकारों ओर कतंव्यों दोनों का समा- 
वेश होता है। कोई भी नागरिक समाज की अनेक प्रकार की 
संस्थाओं के बिना अपना जीवन सुख से व्यतीत नहीं कर सकता । 
इन संण्थाओं के प्रति, चाहे वे राष्ट्रीय हों, चाहे अंतरोष्ट्रीय, उसके 
अधिकार होते है ओर कतेव्य भी। अपने तईं भी उसके कुछ 
कतेव्य होते है और ईश्वर के प्रति भी । प्रत्येक नागरिक के जीवन 
में कभी कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं, जब उसको यह 
निश्चित करना कठिन हो जाता है कि वह एक व्यक्ति अथवा संस्था 
के प्रति अपने कतव्यों का पालन करे अथवा दूसरे के प्रति। 
उदाहरण के लिए एक ऐसे नागरिक को लीजिये जो एक कुटुंब में 
रहता है, क्रिकेटक्तब का सदस्य है, चुनाव में वोट देने का अधि- 
कारी हे ओर जिसके कई घनिष्ट मित्र भी हैं । किसी निश्चित दिन, 
जब उसको वोट देने जाना है, उसकी माता बीमार हो जाती है, 
उसके मित्र के यहाँ से शीघ्र ही आने का बुलावा आता है ओर 
क्रिकेटक्कब का वार्षिकोत्सव भी उसी दिन मनाया जाता है। उस 
नागरिक के सामने अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह वोट देने 
जाय या माता के निकट बैठे, या मित्र के घर जाय या क्रिकेटक्लब 
के वार्षिकोत्सव में शामिल हो । नागरिकता का सार इसी में हे कि 
वह अपने कतंव्यों का क्रम ठीक ठीक निधोरित कर सके | कतेव्यों 
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का ठीक क्रम क्‍या है इसके विषय में समस्त मानव-समाज का एक 
आदर्श होना असंभव हे । साधारण तोर पर यह कहा जा सकता 
हे कि नागरिक को अपने व्यक्तिगत्‌ हितों की अपेक्षा समाज अथवा 
संस्थाओं के हितों को श्रेष्ठठटर समझना चाहिये, पर अपने को पूर्ण 
तया भुला कर नहीं। व्यक्तिगत्‌ एवं समाजिक स्वार्थों ओर हितों 
में ठीक संबंध बनाये रखने ही का नाम नागरिकता है । 

नागरिक शास्त्र ( ०४०४ )--नागरिकता से संबंध रखने- 
वाले शास्त्र का नाम नागरिक शाख््र है। इसमें नागरिकों के कतेव्यों 
ओर अधिकारों की व्याख्या की जाती है, ओर इस विषय के 
सिद्धांत निधारित किये जाते है। ये सिद्धांत साधारणतया ठीक 
होते है, पर इतने ठीक नहीं, जितने गणित के सिद्धांत । नागरिक 
शासत्र का विद्यार्थी, गणित के विद्यार्थी की भाँति, यह नहीं कह 
सकता कि अमुक कारये का अमुक ही परिणाम होगा। वह केवल 
इतना ही कह सकता हे कि यदि परिस्थिति अमुक प्रकार की हुई, 
तो अमुक प्रकार के परिणाम की संभावना हे । 

नागरिकता का सार है व्यक्ति ओर समाज की साथ साथ 
उन्नति । अतएवं नागरिक शाशझ्त्र में यह बतलाया जाता है कि 
प्रत्येक नागरिक समाज के दूसरे लोगों के साथ किस श्रकार का 
व्यवहार करे ओर समाज के संगठन ओर उन्नति के लिए क्या 
करे। आजकल आने-जाने के साधनों की उन्नति तथा दूसरे कारणों 
से संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं रह गया हे जो दूसरे देशों से 
अलग रह सकता हो या अपने सब काम अपने आप ही चना 
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सकता हो । इसलिए नागरिक शाख्र में यह भी बताया जाता है 
कि पड़ोस वा दूर के देशों के प्रति मनुष्य को क्‍या करना चाहिये 
ओर समस्त मानव समाज के प्रति उसको केसा व्यवहार करना 
चाहिये। इन बातों के बतलाने में नागरिक शाख्र इतिहास की 
सहायता लेता है | भूतकाल की नागरिकता का क्या रूप था; उसमें 
क्या क्या बुराइयाँ थीं ओर कोन कौन सी अच्छाइयाँ; इस ज्ञान 
के होते हुण आज ओर भविष्य में हमें अपने कतेव्यों का पालन 
किस प्रकार करना चाहिये; इन बातों का भी वर्णन नागरिक शास्त्र 
में किया जाता है । संक्षेप में यह कह सकते है कि नागरिक शास््र 
में नागरिक के अधिकारों ओर कतंव्यों एवं सामाजिक जीवन की 
आवश्यकता ओर सामाजिक जन्नति के साधनों का वर्णन होता हे । 
उसका उद्देश्य हे यह बतलाना कि हम सब लोग मिलकर अपने 
जीवन को सुखमय केसे बना सकते है । 

नागरिक शास्र का त्तेत्र ( 50096 ० (॥ए४५७४७ )एक 
समय था जब नागरिक शाख्र में किसी देश के शासन पर ही विचार 
किया जाता था। उसमें बतलाया जाता था कि उसके शासन- 
संबंधी नियम केसे बनते हैं, उन नियमों पर केसे व्यवहार किया 
जाता हे ओर उन नियमों पर व्यवहार न करने पर न्याय की 
व्यवस्था केसे की जाती है। परंतु अब नागरिक शास्त्र अधिक 
व्यापक हो गया है । उसमें मनुष्य समाज के विकास ओर उसके 
संगठन की बहुत सी बातों पर विचार किया जाने लगा है। अब 
उसमें उपयुक्त बातों के साथ ही मनुष्य के सामाजिक जीवन की 
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उन्नति; व्यक्ति ओर समाज का संबंध; राज्य में शांति ओर 
व्यवस्था की आवश्यकता एवं सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा. चिकित्सा, 
न्याय तथा सुविधाओं का प्रबंध; नागरिक के अधिकार और 
कर्तव्य: राजनीति-संबंधी सिद्धांतों का विकास तथा अन्य देशों से 
संबंध आदि पर भी विचार किया जाता है। इतना ही नहीं अब 
नागरिक शाख्र का क्षेत्र व्यक्ति ओर देश की संकुचित सीमा से बढ़ 
कर समस्त मानव-समाज एवं विश्व तक फेल गया है । अब उसमें 
केवल सेद्धांतिक ज्ञान पर ही ज़ोर नहीं दिया जाता, वरन उस 
ज्ञान के व्यावहारिक रूप पर भी | संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
मानव जीवन के समस्त अंगों का, विशेष कर राजनीतिक जीवन 
का, अध्ययन करना नागरिक शाश्न का क्षेत्र हे। उसमें यह बत- 
लाया जाता है कि मानव जीवन के भिन्न भिन्न अंगों का परस्पर 
क्या संबंध हे । उसका ज्षेत्र सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं हे । 
उसमें सिद्धांतों पर उतना ही ज्ोर दिया जाता हे जितना उनके 
व्यावहारिक रूप पर | 

नागरिक शास्र और अन्य समाज-शास्त्र जागरिक शास्त्र 
एक समाज-शाखत्र ( 8009) ४0०ं०7१०० ) है। मनुष्य सामाजिक 
प्राणी हे । समाज के बिना उसका जीवन जानवरों से भी गया बीता 
हो जाता हे । वह हमेशा से समाज में ही रहता चला आया हे। 
इस कारण उसके कई प्रकार के सामाजिक संबंध स्थापित हो गये 
हैं। धीरे धीरे इन संबंधों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाने लगा 
ओर उनमें से प्रत्येक महत्वपूर्ण संबंध के विषय में एक शाख्र-बन 
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गया; जैसे राजनीति शाखत्र, अरथे-शाल्र, इतिहास, मनोविज्ञान 
आदि | इन सब शास्त्रों को सामूहिक रूप में समाज-शासत्र कहते 
हैं। नागरिक शास्त्र भी इसी प्रकार का एक समाज-शाख्त्र हे । 
नागरिक शास्त्र का अन्य समाज-शाद्।ों के साथ घना संबंध 
हे । इतिहास, राजनीति, अथ-शा्त्र, मनोविज्ञान आदि सभी शाद््र 
अपनी अपनी सामग्री नागरिक शास्र के लिए प्रस्तुत करते हैं । 
इसी सामग्री के आधार पर नागरिक शास्त्र में नागरिकों के अधि- 
कारों ओर कतेंव्यों की विवेचना की जाती हे । इस दृष्टि से नाग- 
रिक शास्त्र अन्य समाज-शास्त्रों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हे । 
उसका क्षेत्र भी अन्य समाज-शास्त्रों की अपेक्षा अधिक विस्तृत हे । 
नागरिक शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता उपयुक्त ब्योरे 
से यह स्पष्ट हा जाता है कि आजकल नागरिक शामत्र का ज्ञान 
सवसाधारण के लिए कितना आवश्यक ओर उपयोगी हे। भारत- 
वर्ष में इसकी शिक्षा की आवश्यकता अन्य देशों की अपेक्षा अधिक 
है। हमारे देश में भाँति माँति की शासन-प्रणालियाँ हैं । कहीं 
पर निरंकुश शासन है ओर कहीं पर लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। 
समाज अनेक बुराइयों से भरा हुआ है। धामिक, राजनीतिक ओर 
आर्थिक हलचल नित्य बनी रहती हे । देहातों में सेकड़ों एक समय 
रूखा-सूखा भोजन पाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सफ़ाई 
की कमी के कारण सैक्रड़ों अकाल ही मृत्यु के शिकार बन रहे हें । 
ऐसी परिस्थिति में प्रत्यकत नागरिक को अपने कतंव्यों का पालन 
किये प्रकार करना चाहिये, इसका ज्ञान नागरिक शास्त्र के अध्ययन 
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के बिना होना कठिन है। नागरिक शाख्र के ज्ञान से ही मनुष्य 
अपने कतंव्यों का क्रम निश्चित कर सकता है । इसकी ही शिक्षा से 
मनुष्य ओर समाज की वास्तविक उन्नति का मार्ग दिखायी पड़ता 
हे। अस्तु, नागरिक शास्त्र का ज्ञान मनुष्य-मात्र के लिए परम 
आवश्यक और अत्यंत उपयोगी हे । 


अभ्यास 

१--नागरिक किसे कहते हें ? क्‍या नागरिक होनें के लिए राज- 
नीतिक अ्रध्षिकारों का होना श्रावश्यक हैँ ? 

२--किसी देश के नागरिक बनने के कौन कोन से उपाय हैं ? 

३--नागरिकता किसे कहते हें ? 

४--- नागरिकता में श्रधिकार श्रोर कतंव्य दोनों का समावेश होता 
है । इस वाक्य को समभाइये । 

५--नागरिक शास्त्र की परिभाषा लिखिये श्रौर यह बतलाइये कि 
नागरिक शास्त्र का श्रन्य समाज-शास्त्रों से क्या संबंध हें । 

६--नागरिक शास्त्र की शिक्षा की श्रावइयकता पर एक निबंध 
लिखिये । 


दूसरा अ्रध्याय 


मनुष्य और समाज 

समाज--समाज का विकास--समाज का संगठन--व्यक्ति शोर 
समाज का संबंध । 

समाज (58०००४४)-मनुष्य समाज में रहनेवाला प्राणी हे । 
वह अकेले रहना पसंद नहीं करता। वह अकेले रह भी नहीं सकता। 
असभ्य अवस्था में भी बह समूहों में रहा करता था। मनुष्य के किसी 
समूह को, चाहे वह संगठित हो, चाहे असंगठित, समाज कतते हैं। 

समाज का विकास (7४ए४००४४०॥ ०0 50०0॥09 )--आरंभ 
में समाज बड़ा संकीर्ण था | शायद उसका सबसे पहला रूप कुटुंब 
था। स्त्री और पुरुष एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर साथ 
साथ रहने लगे थे । अतणव उन दिनों कुटुंब के ही रूप में समाज 
का अस्तित्व था। क्रमशः मनुष्य समाज का विकास होने लगा। 
एक कुटुंब के सदस्य दूसरे कुट्रुंब के सदस्यों के साथ मिलकर रहने 
लगे या बलवान कुट्ंबों के सदस्य निबल कुट्ठुंबों अथवा मनुष्यों 
को जीतकर अपने अधीन करने लगे। इस प्रकार समाज का 
आकार बढ़ने लगा । क्रमशः कुलों (770०8) के रूप में समाज 
दिखायी पड़ने लगा। ये कुल असभ्य मनुष्यों की भाँति या तो 
मृगया करके जीवन व्यतीत करते थे या पशुओं को लिये हुए एक 
स्थान से दूसरे स्थान में फिरा करते थे | कुछ समय के बाद उन्होंने 
कुछ स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया ओर वहीं पर रहने 
लगे » इस प्रकार बस्तियों का जन्म हुआ । पहले की अपेक्षा अब 
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मनुष्य भी कुछ सभ्य हो चला था| वह अपने हितों ओर अहितों 
को पहचानने लगा था। उसे यह भी मालूम हो गया था कि युद्ध 
की अपेक्ता सहयोग से जीवन अधिक सुखमय बनाया जा सकता 
है। भाषा, संपत्ति के लोभ और आवश्यकताओं की पूर्ति के 
कारण धीरे धीर समाज का आकार ओर भी बढ़ा। नगरों की 
उत्पत्ति हुईं, वारिज्य व्यवसाय बढ़ा, मनुष्य की आवश्यकताएँ 
बढ़ीं ओर आने-जाने के रास्ते सुधारे गये। अब राष्ट्रों के रूप में 
समाज दिखायी पड़ने लगा। समाज के विकास का क्रम अब 
तक जारी हे। यह तब तक जारी रहेगा जब तक समस्त मानव- 
मात्र का एक समाज न बन जाय । 

समाज का संगठन--समाज का संगठन हमेशा एकसा नहीं 
रहा हे । मनुष्य चेतन प्राणी हे। उसका निरंतर विकास होता 
रहता है । इसलिए उसकी आवश्यकताओं ओर रुचि के अनुसार 
समाज में सदेव उन्नति ओर परिवतन होते रहते हैं। इसी 
परिवतन में मनुष्य के सुभीते, सुख, रक्षा ओर उन्नति निर्भर रहते 
है। आजकल देश-प्रेम और विश्व-प्रेम के भावों से ही मनुष्य 
प्रेरित हो रहा हे । अतएव समाज का भी संगठन इन्हीं के अनुरूप 
होता जाता हे। अभी तक देश-प्रेम की प्रधानता हे । इसलिए 
मनुष्य मानव-मात्र के हितों की अपेक्षा अपने राष्ट्र के हितों को 
उच्चतर समझता है। पर भविष्य में शायद ऐसा न हो। 
विश्व-प्रेम की चचों कुछ दिनों से जारी हे ओर यद्यपि अभी तक 
उसकी पूरणों प्रतिष्ठा नहों हो पायी है तो भी, इसमें संदेह भहीं, 


( १४५ ) 


अधिक दिन नहीं बीतेंगे जब देश-प्रम की अपेक्षा विश्व-प्रेम का 
स्थान ऊँचा होगा | 

व्यक्ति और समाज---समाज व्यक्षियों से बनता है। व्यक्ति 
भी समाज के ही अंग होते हैं, उससे अलग नहीं हो सकते | 
इसलिए व्यक्ति ओर समाज एक दूसरे पर निभर होते हैं । दोनों का 
अन्योन्याश्रय संबंध हे । जन्म लेते ही व्यक्ति को दूसरों की आब- 
श्यकता पड़ती है । यदि माता अथवा दूसरों के द्वारा उसका पालन 
न हा तो उसका जीवन ही नहीं रह सकता । इसी तरह उसे खेलने- 
कूदने, खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने आदि के लिए आवश्यक सभी 
चीज़ें दूसरों से ही मिलती है.। जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है, 
उसकी आवश्यकताओं का घेरा भी बढ़ता जाता हे | उसको अपने 
घरवालों, पड़ोसियों, नगर और देशवालों की बनायी हुईं वस्तुओं 
से काम पड़ता है। इस तरह घर ओर बाहर सवत्र मनुष्य का 
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के दूसरे 
लोगों का सहयोग ज़रूरी होता हे। उसके बिना उसका काम 
चलना असंभव हो जाता हे। उसी में उसका विकास होता है । 
उसी में वह अपनी इच्छाओं की पूति कर सकता हे । समाज के 
बिना मनुष्य का जीवन कदापि सुखमय नहीं हो सकता । 

जिस प्रकार व्यक्ति का काम समाज के बिना नहीं चल सकता, 
उसी प्रकार समाज का कोई काम व्यक्तियों के बिना नहीं हो 
सकता। समाज, जैसा बतलाया जा चुका है, व्यक्तियों के मेल से 
ही ज्ञनता है । उसका व्यक्तियों के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता । 


( १६ ) 


इसलिए व्यक्तियों के आपस के सहयोग से ही समाज के काम 
चलते हैं ओर उसका विकास होता है। यदि व्यक्ति मिलकर एक 
दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न न करें तो समांज 
चल ही नहीं सकता । इससे यह मालूम हो जाता है कि व्यक्ति ही 
समाज के अस्तित्व का आधार हे । 

समाज ओर व्यक्ति के संबंध के विषय में कुछ लोगों का मत 
हे कि व्यक्ति समाज के लिए है ओर कुछ का, कि समाज व्यक्ति 
के लिए है। पहले मतवाले कहते हैं कि व्यक्ति की उन्नति ओर 
विकास का कारण समाज ही हे। समाज के बिना उसका जीवन 
बेकार है। इसलिए व्यक्ति की अपेक्षा समाज का स्थान बढ़कर 
हैे। समाज साध्य हे ओर व्यक्ति के समाज के उद्देश्य की 
पूर्ति का. साधन हे । दूसरे मतवाले इन विचारों से सहमत नहीं हैं । 
वे व्यक्ति को साध्य बतलाते हैं ओर कहते है. कि समाज व्यक्ति के 
उद्देश्य को पूर्ति का साधन है । उपयुक्त दोनों मत भ्रमपूर्ण हैं। समाज 
ओर व्यक्ति दोनों का इतना घनिष्ट संबंध है कि दोनों के उद्देश्य 
की पूर्ति में विरोध का होना असंभव है। अतएव केवल इतना ही 
नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति समाज के लिए है। न यही कहा 
जा सकता है कि समाज व्यक्ति के लिए हे। वरन दोनों दोनों के 
क्षिए हैं ओर दोनों एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हैं । 

अभ्यास 


समाज की परिभाषा लिखिये श्रोर यह बतराइये कि व्यक्ति और 
समाज में क्‍या संबध हे ? 


तीसरा अध्याय 
नागरिक और समुदाय (१ ) 


सामाजिक समुदाय--गोत्रात्मक समुदाय--परिवार श्रथवा कुटूंब, 
कुटंब के प्रकार, स्त्री श्रोर पुरुष के कर्तव्य, कुल तथा जाति या बिरादरी-- 
व्यवसायात्सक समुदाय--धार्सिक समृुदाय--शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य ओर 
बिनोद के तथा श्रन्य समुदाय ॥ 


सामाजिक सम्ुदाय---मल॒ष्य के उ द्न्श्य ओर हित अनेक 
प्रकार के सामाजिक समुदायों ( &४४००७४४०॥४ ) के द्वारा पूरे 
होते है । यदि बहुत से क्षेत्रों में समाज के असंख्य काम बाँट न 
दिये जायें तो उनका होना असंभव सा हो जाय | इससे समाज में 
अनेक समुदायों की आवश्यकता पड़ती है । ये समुदाय देश, काल, 
आवश्यकता आदि के अनुसार घटते, बढ़ते ओर बदलते रहते हैं । 
इसलिए इनकी ऐसी सूची तेयार करना कठिन है जो सदा के लिए 
पूरी समझी जाय । फिर भी सुभीते के लिए हम इनको निम्नलिखित 
वर्गों में बॉट सकते है-- 

( १ ) गोत्रात्मक समुदाय, जा उत्पत्ति के विचार से होते हैं । 
जैसे, कुल, कुटुंब, जाति । 

(२ ) व्यवसायात्मक अथवा कार्योत्मक समुदाय, जो किये 
जानेवाले व्यवसाय ( रोज़गार ) या कामों के अनुसार बनते हैं । 
जैसे,'वर्णे, संघ, श्रेणी आदि । ै 

ब्‌ 


( श्द्ट ) 


(३) धार्मिकया ध्येय-संबंधी समुदाय, जो आध्यात्मिक 
विचारों के आधार पर बनते हैं | जैसे, पंथ, संप्रदाय आदि । 

(४ ) शिक्षा, विनोद, लोकसेवा के तथा अन्य समुदाय । 

( ५ ) प्रदेशात्मक समुदाय, जो स्थल विशेष में रहनेवालों के 
कारण बनते हैं । जैसे, गाँव, नगर, देश आदि। 

(६) राजनीतिक समुदाय, जो राजकीय आधार पर बनते हैं । 
जैसे, कांग्रेस, राष्ट्र-संघ आदि । 

इसी प्रकार अन्य दृष्टियों से भी समाज में समुदायों को जन्म 
मिलता हे । यहाँ पर उक्त समुदायों पर कुछ विचार क्रिया जायगा | 

गोत्रात्मक सम्ुदाय--(१) परिवार तथा कुट्ुंब--जन्म लेते 
ही व्यक्ति का सबसे पहले अपनी माँ या धाय से नाता होता है । 
उसका पालन-पोषण पहले पहल उसी के द्वारा होता हे। यदि वह 
न हो तो बहुत संभव है बह जीता ही न रह सके, बड़ा होकर नाग- 
रिक होना तो दूर रहा । माता के बाद बच्चे का पिता से संबंध 
होता है । अधिकांश देशों में ओर प्रायः सभी सभ्य समाजों में 
माता ओर पिता ही व्यक्ति की वृद्धि के साधन होते हैं। इन्हीं 
माता, पिता, पुत्र, पुत्री, आदि के मिलने से एक परिवार या कुटुंब 
बनता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपना विस्तार और रक्षा करना 
होता हे । इस प्रकार एक साथ रहनेवाले श्लियों और पुरुषों के 
उस समूह को कुटुुंब या परिवार कहते हैं, जिनका उद्देश्य अपने वंश 
की उन्नति, रक्षा ओर विस्तार करना होता है । ज्ली ओर पुरुष के 
अतिरिक्त संतति की गणना कुटुंब में ही होती हे । 


( ९६ ) 


कुटुंब के होने के लिए यह आवश्यक है कि स््री ओर पुरुष के 
संबंध की पविन्नता बनी रहे; संतान में आपसी मेल ओर बड़ों की 
आज्ञा का पालन हो ओर सब भरण-पोषण के लिए आवश्यक 
व्यवसाय या उद्योग करें। समाज की सब से पहली संस्था 
परिवार ही है । वंश की परंपरा इसी से बढ़ती ओर बची रहती 
हे; यहीं व्यक्ति को आरंभिक शिक्षा मिलती है ओर यहीं वह वे सब 
बातें सीखता हे जिनका आगे चलकर नागरिक जीवन में उसे काम 
पड़ता है; यहीं वह नित्य के जीवन में आज्ञापालन, दूसरों के प्रति 
अपने कतेज्य, सेवा, प्रेम, मेल, त्याग, परिश्रम आदि के पाठ पढ़ता 
हे। यहीं घर का स्वामी ग्रहस्थी के संचालन के लिए उपयुक्त व्यव- 
साय या धंधा करता हुआ, सबको मेल से रखकर, सबके सुख के 
लिए निष्पक्ष होकर व्यवहार करता हो । यहीं वह पहले पहल अपने 
निजी सुखों की उपेक्षा कर दूसरों के सुख की व्यवस्था करने का 
अभ्यास करता हो । परिवार प्रें ही गृह-स्वामी के अतिरिक्त अन्य 
लोग भी अपने अपने लिए ही सोचना छोड़कर दूसरे के लिए जीने 
का मर्म जानते हैं। यहीं पर सब लोग अपने व्यकिंगत्‌ विचारों 
की पूर्ति के लिए हठ न करके आपस की सलाह ओर मेल से काम 
करना सीखते हैं । कुटंब में ही लोग उदारता ओर त्याग का 
अभ्यास करते हैं । ऐसी अनेक आदतें मनुष्य परिवार में ही 
सीखता है जिनका उसे नागरिक जीवन में प्रयोग करना पड़ता 
हे । इस तरह कुटुंब सामाजिक एवं नागरिक जीवन की पहली 
पाठथूला हे। यहीं मनुष्य की नागरिक शिक्षा आरंभ होती है | 


( २० ) 


कुटुंब के प्रकार ओर ख्री और पुरुष के कते्य--कुट्ुंब दो प्रकार 
के होते हैं, एक विभक्त ( ॥7व4एांतप&! ) और दूसरा अविभक्त 
( 7०४॥ ) । बिभक्त कुट्ुंब में एक ग्रृहस्थ, उसकी पत्नी ओर उसके 
बच्चे ही सम्मिलित होते हैं, परंतु अविभक्त कुटुंब में ग्रहरंथ की 
पत्नी तथा बच्चों के अतिरिक्त उसके भाई, पिता, माता, चचा, 
भतीजे एवं उनके ल्लरी ओर बच्चे भी साथ रहते हैं। अविभक्त 
कुटंब की प्रथा हमारे देश में बहुत पुरानी है । उसमें सारी ग्रहस्थी 
की कमाई, ख़चे ओर कारबार एक साथ होते हैं । सब से बड़ा 
पुरुष घर का स्वामी होता हे। वही घर को सारी व्यवस्था 
करता है । 

कुटंब के दो प्रकार ओर भी हैं, ( १) पितृप्रधान ( /?87४- 
8707७ ) ओर (२) मातृप्रधान (१/७॥77970॥8]) । पितृप्रधान 
कुटुंब में पुरुष की प्रधानता होती हे ओर माद्प्रधान कुट्टुंब में 
माता की । पितृप्रधान कुटुंब में पुरुष ही घर का मालिक होता हे । 
ओर घर की खिरयाँ, बच्चे, नोकर आदि उसके अधीन होते हैं । वही 
घर भर के भरण-पोषण के लिए कमाता ओर प्रबंध करता है। 
इस प्रकार के कुटुंब में स््रियों की खतंत्रता ओर अधिकार कम होते 
हैं । पिता के बाद संपत्ति का उत्तराधिकार उसके पुत्रों को ही 
मिलता है, यहाँ तक कि उनकी माता को भी उन्हीं के अनुसार 
चलना पड़ता है । अधिकांश देशों में पिठप्रधान कुट्ुंब की प्रथा 
प्रचलित हे; परंतु कुछ स्थान ऐसे भी हैं जिनमें मातृप्रधान 
परिवार होते है । हमारे देश के मलाबार प्रदेश में नायर लोएों में. 
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यह प्रथा पायी जाती है। माठप्रधान कुट्ंब में गृहिणी ही घर को 
स्वामिनी ओर अधिकारिणी होती है। उसमें पुरुष अग्रधान होता 
है और संपत्ति का उत्तराधिकार पुत्री को मिलता है । 

प्रचलित कुटुंब-प्रणाली पर, इधर बहुत आक्षेप हो रहे 
हैं। अब स्त्रियों को पुरुषों के ही समान अधिकार दिलाने के लिए 
आंदोलन चल रहे हैं। प्रायः सभी प्रजातंत्र देशों में नागरिकता 
के अधिकार दोनों को समान रूप से प्राप्त हें। इस कारण यह 
संस्था अब शिथिल हो चली है। कहीं कहीं इसमें अशांति के 
चिह्न भी दिखायी पड़ने लगे हैं। परंतु नागरिक शास्त्र को शिक्षा 
का यह उद्देश्य है. कि वह कुट्ुुंब के लोगों को ऐसा आचरण ओर 
काम करना सिखाये जिससे कुटुंब का सुख ओर समृद्धि बढ़े । 
इसलिए कुटुंब के पुरुषों को अपनी स्त्रियों ओर बच्चों के अधिकारों 
की रक्षा करना चाहिये। स्त्रियों को भी आपस में मेल से रहना 
चाहिये और कुटंब की उन्नति के काम करना चाहिय | घर की 
स्वच्छता और सुंदरता उन्हीं पर बहुत कुछ निभर होती है । साथ 
ही बच्चों की देखरेख, शिष्टाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रबंध 
आदि वे ही ठीक तोर से कर सकती हैं। घर के कामों से छुट्टी 
पाने पर उन्हें अपने परिवार की आय बढ़ाने के काम भी करना 
चाहिये। यह सब कर सकने तथा अपने नागरिक अधिकारों 
को समझने ओर उनका उपयोग करने के लिए ख्लत्रियों का 
शिक्षित होना आवश्यक है, विशेष कर इन दिनों, जब उनका 
कार्यतषैत्र पुरुषों के समान विस्तृत होता जाता है । बालक बालि- 
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काओं को भी माता पिता के आज्ञानुसार चलना चाहिये। इसी में 
उनकी भलाई हो। आज्ञाकारी बच्चों से माता पिता हमेशा प्रसन्न 
रहते हैं ओर परिवार हरा-भरा तथा उन्नतिशील देख पड़ता है । 
(२) कुल तथा जाति था बिरादरी-गोत्रात्मक समुदायों के 
अन्य उदाहरण हैं, कुल तथा जाति बिरादरी। कुटुंब में जनवृद्धि का 
होना स्वाभाविक हे। धीरे धीरे कुटुंब के लोग इतने बढ़ जाते हैं कि 
उनके लिए एक ही घर में, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, 
ओर एक ही साथ, चाहे आपस में कितना ही मेल ओर त्याग क्‍यों 
न हो, रहना कठिन हो जाता है। इस कारण एक ही कुटुंब धीरे 
धीरे कई कुटुंबों में बँट जाता है । ऐसा होना सदेव जारी रहता 
है। इस प्रकार एक ही पूर्बज से उत्पन्न कुटुंचों के समूह को कुल 
(पृष्त0०) कहते हैं । समाज में ऐसे बहुत से कुल होते हैं. जिनमें 
व्यवसाय, रीति-रेवाज आदि की समानता होती हे । इन छुलों में 
खान-पान ओर विवाह आदि का संबंध प्रचलित हो जाता है । 
इन एकसे व्यवसाय, रीति-रेबाज या परंपरा आदि के कुलों को 
एक जाति या बिरादरी बन जाती हे। कालांतर में जातियों की 
संख्या बढ़ती हे ओर अनेक उपजातियाँ बन जाती हैं । 
काय-विभाजन की दृष्टि से हिंदुओं में प्राचीन काल में चार 
वर्णो बनाने गये थे। पूजा करनेवाले ओर विचारशील लोगों के 
वग का नाम ब्राह्मण रखा गया था; समाज की रक्षा ओर युद्ध 
करनेवाले वग्ग का नाम ज्ञत्रिय; उत्पादन और व्यवसाय आदि 
करनेवाले बर्ग का नाम वेश्य और काम तथा सेवा करनेवाले'बर्गे 
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का नाम शुद्र । क्रमशः कामों की उच्चता ओर नीचता के कारण, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य उच्च बर्ण के समझे जाने लगे ओर शुद्र 
नीच वर्ण के । इन वर्णों के पररपर विवाह, निवास-स्थान, काम, 
आदि के कारण अनेक नये वर्ग बने। उनका नाम जाति रखा 
गया | आजकल हिंदू-समाज ऐसी असंख्य जातियों में विभक्त हे । 

इस स्थान पर यह जान लेना चाहिये कि अब जाति शब्द का 
प्रयोग हिंदुओं में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था से अधिक व्यापक होने 
लगा है । किसी एक ही प्रकार की शारीरिक बनाबटवाले लोगों 
को, चाहे वह भिन्न भिन्न देशों में भले ही रहते हों, एक ही जाति 
का कहा जाता है; जैसे, आय जाति, सेमेटिक जाति, मंगोल जाति 
आदि | कभी कभी देश विशेष के निवासियों या धर्म विशेष के 
माननेवालों के लिए भी जाति शब्द का व्यवहार होता हे; जैसे 
अँगरेज़ जाति, जमन जाति, हिंदू जाति, मुसलमान जाति आदि। 
राष्ट्रीया। की भावना के बढ़ने के कारण एक देश में रहनेवाले, 
विविध धर्मों के माननेवालों को एक ही जाति का माना जाने लगा 
हे; जेसे भारतीय जाति, चीनी जाति,,जापानी जाति आदि । 

यदि जाति शब्द को इस व्यापक अथ में न लेकर केवल संकु- 
चित अथ में लें तो उसका तात्पयं कुद्ुुंब से बड़ा वह जनसमूह 
हागा जिसमें परंपरा, व्यवसाय, रीति-रेबाज और रोटी-बेटी का 
संबंध हो । इसके कारण वे न तो समाज के संगठन में मनमानी 
कर पाते हैं ओर न आपस में ही । पुराने समय में ही नहीं, 
आजकल भी हमारे देश में बहुत सी जातियों की पंचायतें होती 
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हें। वे ही जातिगत्‌ नियमों की रक्षा करती ओर उनके विरुद्ध 
चलनेवालों को दंड देती हैं। वे ही जाति की मयांदा बचाती हैं । 
बहुत जातियों का प्रमुख व्यक्ति ही, जो मुखिया कहलाता है, अपनी 
बिरादरी के लोगों की शुद्धता बचाने का काम करता है । इतना 
ही नहीं, जातीय पंचायत या मुखिया के द्वारा जाति के हित का 
भी साधन होता है। परंतु जाति, समाज से अलग नहीं हो सकती । 
इसलिए एक जाति के संचालकों या लोगों को अपने लिए कोई 
ऐसा काम न करना चाहिये जिससे अन्य जाति या समुदायवालों 
की हानि हो या उनको कष्ट हो | समाज में रहनेवाली सभी जातियों 
को दूसरों के हितों का ध्यान ओर स्वार्थों का त्याग उसी तरह 
करना चाहिये जिस तरह एक कुटंंब के लोग आपस में किया 
करते हैं । 

व्यवसायात्मक सम्ुदाय--जाति एक प्रकार का व्यवसाया- 
त्मक समुदाय है । परंतु जाति-भेद केवल हिंदुओं ही में पाया जादा 
है ओर उनमें भी आजकल उसका बंधन क्रमशः ढीला पड़ता जाता 
है। अतण्व व्यवसाय ओर आर्थिक बातों के लिए समाज में कुछ 
नये समुदाय बन गये हैं। नोचे हम उन्हीं समुदायों का विवरण देंगे। 

आरंभ में लोगों का रहन-सहन सरल था। उनकी आवश्य- 
कताएँ कम थीं। तब यह संभव था कि एक व्यक्ति या उसका 
कुटंब, अपने लिए सब आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न कर लेता हो । 
परंतु समाज के बढ़ने ओर सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों 
की रुचि ओर आधवश्यकताएँ भी बढ़ती गयीं। तब यह असंभव 
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हो गया कि सब लोग अपनी अपनी आवश्यकताओं की सभी 
चीज़ें पेदा कर लें या बना लें। इस कारण समाज में श्रम-विभा- 
जन की आवश्यकता हुईं | एक एक काम करनेवाले अनेक छोटे 
छोटे जन-समूह बन गये । आरंभ में इनकी संख्या कम थी। परंतु 
जन-संख्या के बढ़ने के साथ एक ही काम नहीं, उसके छोटे छोटे 
भागों को लेकर उन्हें ही पूरा करने में बहुत लोग लग गये। इस 
तरह एक एक व्यवसाय करनेवाले लोगों के अलग अलग समूह 
बनने लगे । 

आरंभ से ही अपनी बनायी हुई बस्तु में से,अपनी आवश्यकता 
भर को, अपने लिए रखकर शेष दूसरे लोगों से बदलकर, उनसे 
अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुएं लेने की चाल थी। इसे विनि- 
समय (775८॥०७7829) कहते है। लेकिन इस विनिमय के द्वारा अपने 
लिए ज़रूरी चीज़ें पाने में बहुत कठिनाइयाँ पड़ती थीं। अत्तएब मुद्रा 
या सिक्का चलाया गया । लोग अपनी बनायी वस्तु का मूल्य सिक्कों 
में पाकर उनसे अपनी आवश्यक वस्तुएँ खरीदने लगे | इस तरह 
लोगों को एक ही काम में लगे रहने की सुविधा हुई ओर समाज 
में विविध व्यवसाय करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गये। 
रूचि, शक्ति ओर योग्यता के अनुसार लोग एक व्यवसाय छोड़- 
कर दूसरा व्यवसाय भी ग्रहण करने लगे । क्रमशः इतने व्यव- 
साय हो गये कि भिन्न भिन्न व्यवसायवालों में कभी कभी संघर्ष भी 
होने लगे | एक तो इस तरह के संघर्ष से अपनी रक्षा करने के 
लिंएः ओर दूसरे अपनी उन्नति करने के लिए भी, हर पेशे के लोग 
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अपना अपना संघ बनाने लगे । इसी लिए आजकल प्रायः सब 
देशों में किसानों, ज़मींदारों, मजदूरों, पूँजीपतियों, रेल, डाक, 
जहाज़ आदि में काम करनेवालों, डाक्टरों, वकीलों, व्यापारियों, 
अध्यापकों, छात्रों आदि के संघ बन गये हैं ओर बनते जा रहे 
हैं। य संघ स्थानीय विषयों ओर संग्रदायों से संबंध रखते हें । 
इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं, जिनका काये-क्षेत्र एक सूबा या देश 
होता है। कुछ एक तो अंतरोष्ट्रीय होते हैं ओर उनका कार्यक्षेत्र अनेक 
देशों में व्याप्त होता है। इन सबका उद्देश्य, अन्य समुदायों की 
भाँति, अपने सदस्यों की रक्षा ओर उन्नति करना होता हे। परंतु 
आधरिक दृष्टि से व्यक्ति वा व्यावसायिक समुदाय की उन्नति का 
यह अथ नहीं हे कि एक व्यक्ति या वग अपनी उन्नति करने के ऐसे 
प्रयल्न करे जिनसे दूसरों की अवनति हो या उनकी उन्नति में रुकावट 
हो । यदि ऐसा हुआ तो दो समूहों में कगड़ा होना अनिवार्य है । 
इससे समाज की उन्नति में बाधा पहुँचने की आशंका हे | इसलिए 
आशिक कार्यों में भी स्वार्थ के साथ ही दूसरों के लाभ ओर हित 
का ध्यान रखना आवश्यक है। विशेषकर जो व्यावसायिक समु- 
दाय ऐसे हों जिनको एक दूसरे से काम पड़ता हो ओर जो एक 
दूसरे पर निर्भर हों उनको तो यह बात कभी न भूलना चाहिये। 
इसी लिए मजदूरों के समुदायों को अपनी सुविधा, वेतन-वृद्धि आदि 
के साथ ही, पूँजी-पतियों के लाभ का भी ध्यान रखना आवश्यक 
है। पूँजी-पतियों को भी चाहिये कि वे मज़दूरों के द्वारा हर प्रकार से 
अपने ही लाभ का ख्याल न रखें, बल्कि उनके सुख ओर सभ्ृद्धि 
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की भी व्यवस्था करें, उनके कष्ट दूर करें ओर उनसे उदारता का 
व्यवहार करें | इसी तरह अपनी आय बढ़ाना ही किसी व्यवसायी 
का लक्ष्य न होना चाहिये। उसे ऐसी वस्तु बनाना या बेचना 
चाहिये जिससे ख़रीदनेवाले को धन, स्वास्थ्य आदि की हानिन 
हो । प्रत्येक नागरिक का कतेठ्य है कि उसका कोई भी काम ऐसा 
न हो जिससे समाज का हानि पहुँचे। 

धार्मिक समुदाय-व्यवसाय के कारण बननेवाले उक्त समु- 
दायों ओर संघों के अतिरिक्त कुछ ओर कारण भी हे जिनसे 
मनुष्य-समाज में समुदाय बनते हैं । इनमें से एक प्रधान कारण 
धार्मिक भावना है । संसार में अधिकांश लोग, इसके सभी कार्यों 
के संचालन करनेताली परोक्ष सत्ता को मानते हैं। उसे अपनी 
अपनी भाषा में वे इंश्वर, खुदा, गॉड या अन्य नाम देते है । सभी 
धर्मों का मूल उद्देश्य, इस लोक के जीवन के पश्चात्‌ , परलोक में 
आनंद ओर शांति का मार्ग बतलाना होता है | इस एकता के होते 
हुए भी, रुचि ओर स्वभाव की विषमता, परंपरा ओर स्थिति की 
भिन्नता आदि के कारण उनमें संस्कार, विधि-निषेध, उपासना के 
ढेंग इत्यादि में भेद होता है। इसलिए एक ही धार्मिक विचारवाले 
लोगों के समुदाय में मित्रता, प्रेम, त्याग आदि सदूवृत्तियाँ होती हैं, 
पर जब वे दूसरे धर्म के माननेवालों के संपक में आते हैं. तब 
अनुदार हो जाते हैं । इसी से पुराने समय में प्रायः सभी देशों में 
धर्म के नाम पर भयंकर संहार हुआ हे ओर आज भी, कम से 
कर्म हमारे देश में, आये दिन झूगड़ों ओर दंगों से समाज को 
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धन ओर जन की हानि सहनी पड़ती है। आजकल संसार में कोई 
भी देश ऐसा नहीं हे जिसमें विविध धर्मों के अनुयायी एक साथ 
न रहते हों । उनको एक दूसरे से अलग करना अब संभव नहीों। 
अतः धर्म को अब व्यक्तिगत्‌ विचार समभा जाने लगा हो। उसे 
मानने ओर उसके अनुसार व्यवहार करने की स्वतंत्रता सबको 
रहती हे । किसी को यह अधिकार नहीं कि अपने धर्म के नाम 
पर किये गय कामों से वह दूसरों का जी दुखी करे या दूसरों को 
उनके धर्म के अनुसार आचरण करने से रोके । संभव हे दूसरे 
धर्म की बातें उसे पसंद न हों, परंतु अब वह सयय बीत गया 
हे जब इसके कारण विधर्माी का बध करना अच्छा काम सममभका 
जाता था । धर्मोध लोगों में, जिनको नागरिक जीवन की महत्ता 
का अच्छी तरह ज्ञान नहीं हुआ है अथवा जो आधुनिक दृष्टि से 
पूणुतया सभ्य नहीं हैं, भले ही अब भी कहीं कहीं ऐसा करना 
अनुचित न माना जाता हो, 'लेकिन सभ्य देशों में स्ंत्र सामा- 
जिक उन्नति के लिए धर्म-संबंधी उदारता ओर सहिष्णुता को 
प्रधानता दी जाती है। आचारों में विषमता भले ही हो, पर मूल 
में सभी धर्मों में सत्य, अहिंसा, त्याग, उदारता, प्रेम, आदि मनुष्य 
के उच्च गुणों पर ज़ोर दिया गया है। इसलिए धर्म के कारण बने 
हुए पंथों, संप्रदायों, वर्गों आदि को भी समाज की शांति, व्यवस्था 
ओर उन्नति में सहायता पहुँचानी चाहिये। हमारे देश में हिंदुओं 
की संख्या अधिक हे। उनमें अनेक धामिक संप्रदाय हैं । हिंवु्ों 
के अतिरिक्त मुसलमान, इसाई, पारसी, सिक्ख आदि अनेक “रो 
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के माननेवाले यहाँ रहते हैं। उनमें भी कई में बहुत से फिरक्े हैं । 
इन सब धार्मिक समुदायों को अपने आचारों और व्यवहारों को 
ही सब कुछ न समभाना चाहिये; बल्कि सब धर्मों के मूल में 
स्थित एकता को देखने की चेष्टा करना चाहिये। ऐसा करने पर 
ही वे समाज ओर देश का हित कर सकेंगे । 

शिक्षा, ज्ञान, स्वास्थ्य, विनोद के तथा दूसरे सम्र॒दाय- 
जैसे व्यवसाय ओर धर्म की एकता के कारण समाज में छोटे-बड़े 
समुदाय बनते है वेसे ही अन्य कई दृष्टियों से भी उद्देश्य 
ओर काय की एकता होने से समुदायों का निर्माण होता हे । इनमें 
से कुछ समुदाय निम्नलिखित हैं-- 

शिक्षा ओर ज्ञान के समुदाय--समाज की व्यवस्था और उन्नति 
के लिए लागों में शिक्षा ओर ज्ञान का प्रचार अत्यंत आवश्यक 
होता है । इसके निमित्त समाज में अनेक समुदाय होते हैं। वे 
पाठशाला, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, साहित्य ओर विज्ञान की 
सभा, वाद-विवाद -समिति, पुरानी वस्तुओं के संग्रहालय, पुस्तका- 
लय, वाचनालय, व्याख्यान-मंदिर, खोज के मंडल आदि संस्थाएँ 
चलाते हैं । इन संस्थाओं का क्षेत्र प्रायः किसी स्थान विशेष तक ही 
परिमित होता है । किंतु बहुधा ये समस्त देश अथवा कई देशों 
तक विस्तृत होती हैं। इन संस्थाओं का सच्चा उपयोग तभी होता 
है, जब बरण, धर्म आदि की संकीणंता से परे, सभी लोग इनसे 
लाभ उठा सकें ओर इनमें गुटबंदी या पक्षपात का दोष न हो । 

स्वास्थ्य और विनोद के समुदाय--मनुष्य निरंतर काम में 
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नहीं लगा रह सकता। काम करने से उसका शरीर ओर मस्तिष्क 
थक जाता है। थकावट दूर करके नयी शक्ति ओर स्फूर्ति प्राप्त किये 
बिना वह स्वस्थ नहीं रह सकता । यदि वह स्वस्थ न रहा तो उसकी 
उन्नति के रुक जाने का भय है। इसलिए थकाबट को दूर करने 
के लिए अखाड़े, व्यायाम-मंडल ओर खेल-कूद के क्लब आदि के 
रूप में अनेक समुदाय होते हैं । मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए मन- 
बहलाव भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नाटक-समाज, संगीत- 
समाज, आदि अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं.। मनोरंजन के समु- 
दायों की ऐसी बातें सामाजिक उन्नति के लिए घातक होती हैं 
जिनसे कुविचार उत्पन्न होते हैं और पाशविक वृत्ति की तृप्ति होती 
हे । इससे इन समुदायों में मन को प्रसन्न करने के लिए अच्छी 
बातें ओर अच्छे काम होना चाहिये। 

लोक-सेवा के समुदाय--प्रत्येक नागरिक का कर्तंञ्य है कि वह 
अपनी शक्ति भर दूसरों की सेवा करे। उसे अपने आपको 
बिल्कुल भुला न देना चाहिये, पर समाज की सेवा के लिए उसे 
उतना ही तेयार रहना चाहिये जितना अपनी भलाई के लिए । 
लोक-सेवा के लिए समाज में अनेक स्थायी समुदाय होते हैं, जैसे 
सेवा-समिति, ब्वाय-स्काउट ओर गले-गाइड आंदोलन आदि । ये 
रोगियों के लिए धमोर्थ ओषधालय और चिकित्सा-भवन खोलते, 
अनाथों के विश्राम ओर कार्य के लिए आश्रम स्थापित करते, भूले- 
भटकों को राह लगाने की संस्थाएँ बनाते या समाज-सेचा के लिए 
अन्य मार्ग प्रहण करते हैं। कभी कभी किसी विशेष जन-समुद्गाय 
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पर अकस्मात्‌ ऐसी विपत्ति आ पड़ती है कि लोक-सेवा के स्थायी 
समुदाय उसके निवारण का समस्त भार नहीं ले सकते; जैसे 
बाढ़, अकाल, भूकंप, प्लेग, देज़ा आदि संक्रामक बीमारियों का 
प्रकोप । ऐसे अवसरों पर लोक-सेवा के नये अस्थायी समुदाय 
बन जाते हैं । जैसे, कुछ वर्ष पूर्व बिहार और कटा के भूचाल के 
कष्ट निवारण के लिए भारत-सरकार ओर कांग्रेस दोनों ने अपनी 
अपनी समितियाँ स्थापित की थीं। लोक-सेवा के समुदायों की 
सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनके कार्यकर्ता स्वार्थ का 
पूरे त्याग करके सच्ची लगन से काम करें । 


अभ्यास 
( १) समुदाय किसे कहते हें ? समुदाय श्रौर समाज में क्या श्रंतर है ? 
( २) “'कुटुंब सामाजिक एवं नागरिक जीवन को पहलो पाठशाला हे” 
इस वाक्य की व्याख्या कीजिये । 
( ३ ) कुटुंब, कुल श्रोर जाति का भेद समभाइये । 
( ४ ) समुदाय कितने प्रकार के होते हें? किसी लोक-सेवा-संबंधी 
समुदाय के उद्देश्यों का वर्णन लिखिये । ह 


“४0 &४--- 


चोथा अ्रध्याय 


नागरिक और समुदाय ( २) 
प्रदेशात्मक समुदाय 


प्रदेशात्मक समुदाय--गाँव--हमारे गाँवों की दशा--नगर----ज्िला- 
प्रांत--देश--सा स्राज्य---संसार । 

प्रदेशात्मक समुदाय--वीसरे अध्याय में हमने जिन समु- 
दायों का विवरण लिखा है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हे, जिसका 
संबंध किसी प्रदेश से न हो। कुटंब, कुल, जाति, संघ, सेवा- 
सभिति आदि सभी समुदाय किसी न किसी क्षेत्र में ही अपना 
काम किया करते है । परंतु इनके निमांण में प्रदेश की प्रधानता 
नहीं होती । प्रदेश की प्रधानता की दृष्टि से भी मनुष्य ने अनेक 
समुदाय बनाये हैं। जैसे, गाँव, नगर, ज़िला, प्रांत, देश और 
संसार । नीचे इन समुदायों का वणन किया जायगा। 

गाँव ( ४7७४० )--हम देख चुके हैं कि एक ही स््री-पुरुष की 
संतति एक साथ मिलकर रहने के लिए स्वभाव से प्रेरित होती है 
ओर उन सब का एक कुटुंब या परिवार बन जाता हे। क्रमशः 
ऐसे अनेक कुटुंब एक ही स्थान में बस जाते हे । बहाँ वे खेती 
करके अपना पेट पालते है ओर पहनने के लिए कपड़े और रहने 
के लिए मकान बनाते हैं। कुटुंबों के ऐसे समूह को गाँव कहते जूँ । 
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आरंभ में प्रायः सभी देशों के निवासी गाँवों में रहते थे । वहीं 
उनकी आवश्यकताओं की बस्तुएँ भी मिलती थीं। भारतवष के लग- 
भग ८० प्रतिशत्‌ निवासी आज भी गाँवों में रहते है. । अन्य देशों 
की भाँति यहाँ की देहाती जन-संख्या वेग से कम नहीं हो रही हे । 
इसके चार मुख्य कारण हे-- 

( १ ) समतल और उपजाऊ भूमि की अधिकता, 

( २ ) पानी की सुलभता, 

( ३ ) खेती के अतिरिक्त अन्य पेशों का अभाव ओर 

( ४ ) भारतवासियों की निधनता। 

हमारे गाँवों की दशा--०राने समय में हमारे गाँत बहुत 
सी बातों के लिए खतंत्र थे। उनकी सारी व्यवस्था वहीं के लोग 
कर लिया करते थे। उनकी पंचायतें होती थीं । वे गाँव के सभी 
मामलों की देख-भाल, सफ़ाई का प्रबंध, स्वास्थ्य-रक्षा, कगड़ों का 
निबटारा आदि किया करती थीं। वे ही गाँव के हितों का 
ध्यान रखती थीं। गाँव में सामाजिक और धामिक जीवन की 
उचित व्यवस्था भी पंचायतें करती थीं । इस तरह गाँव के लोग 
सुख ओर प्रेम से रहते थे। परंतु यह दशा बहुत दिनों से बिगड़ 
गयी हे । लोगों में आपसी भरगड़ों ओर बेसनस्य ने घर कर लिया 
हे। उनकी आधिक दशा भी अच्छी नहीं रह गयी है । उनमें 
सादगी ओर मितव्ययता का लोप हो गया है और दिखाऊ बातें 
आने लगी हैँ। इसका असर बहुत बुरा हुआ है। इसे दूर करने, 


गाँवों को सुधारने ओर वहाँ के लोगों को उत्तम नागरिक बनाने 
रे 
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का प्रयत्न करना प्रत्यक देश-प्रेमी का कतेब्य हे; क्‍योंकि उनकी 
उन्नति ओर सुधार में ही हमारे देश की सच्ची उन्नति हे। इधर 
हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया है। भारतीय कांग्रेस भी 
उनके सुधारने में लगी है । इनके द्वारा होनेवाले प्रयह्नों में प्रत्येक 
नागरिक को योग देना चाहिये। साथ ही गाँव के रहनेवालों को 
भी चेतना चाहिये। एक दूसरे को एक बड़े कुटुंब का सदस्य सा 
सममभककर उन्हें स्वाथ में लिप्त रहना छोड़ना चाहिये ओर ऐसे काम 
करना चाहिये जिनसे समूचे गाँव की दशा सुधरे। उन्हें मंगड़े 
आपस में ही निबटा लेना चाहिये, व्यथ के खर्चे ओर आडंबर से 
बचना चाहिये, गाँव की स्वच्छुता ओर स्वास्थ्य की रक्षा करना 
चाहिये और इस प्रकार अपना जीवन आनंदमय बनाना चाहिये । 
इस तरह स्वयं प्रयल्ल करके तथा सरकार और अन्य लोगों के 
उद्योग से सहयोग करके गाँववाले जब तक स्वयं अपनी हालत 
सुधारने में न लगेंगे तब तक गाँवों की सच्ची उन्नति न हो सकेगी। 

नगर (०७7)--गाँवों के अतिरिक्त हमारे देश के बहुत 
से निवासी क़स्बों ओर नगरों में रहते हैं । जब गाँव का क्षेत्रफल 
और जनसंख्या दोनों बढ़ जाती है. तब उसे क़स्बा कहते हैं. | बहुत 
बड़े क़स्बे को नगर कहा जाता हे। नगरों की उत्पत्ति बहुधा 
व्यापारिक कारणों से होती हे। जिन स्थानों में आने-जाने के 
साधन सुगम होते हैं, जो खेती या कारीगरी की चीज़ों के केंद्र में 
होते हैं, उनमें धीरे धीरे बहुत से लोग रहने लगते है। समय 
पाकर वे स्थान नगर हो जाते हैं । ऐसे ही धम की दृष्टि से छवित्र 
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स्थान भी बढ़ते बढ़ते नगर हो जात हैं । नगरों में लोगों का 
मुख्य ठयवसाय उद्योग-धंधा या कला-कोशल होता है । इस कारण 
वहाँ भिन्न भिन्न पेशे, व्यवसाय ओर काम करनेवाले लोगों की 
अधिकता के कारण, गाँव के लोगों का सा भाईचारा और घनिष्ट 
संबंध नहीं रह सकता । नगर-निवासियों के काम ओर व्यवसाय 
का संबंध प्रायः अपने ही नगर तक सीमित नहीं रहता। वह 
संपूर्ण देश ही नहीं, बहुधा विदेशों तक व्यापक हो जाता हे । 
इतने विस्तृत संबंध के होने से नगरों में रहनेवालों का जीवन गाँवों 
में रहनेवालों की अपेक्षा विविधता से पूर्ण होता है | उनको रहन- 
सहन, खान-पान ओर व्यवहार की सभी बस्तुएं अच्छी मिलती 
हैं। उनको तड़क-भड़क और दिखावा अधिक पसंद होता है । 
नगरों में ही विद्या तथा ज्ञान ओर मनोरंजन के साधन--विद्याज्य, 
पुस्तकालय, वाचनालय, अद्भूत वस्तुओं के संग्रहालय तथा नाटक, 
सिनेमा-घर आदि होते है । नगरों की व्यवस्था ओर शांति के 
लिए, गाँवों की अपेक्ता अधिक प्रबंध की आवश्यकता होती है । 
उनके निवासियों का अपने तथा देश के प्रति दायित्व भी 
अधिक होता हे । 

ज़िला ( 7987० )--बहुत से गाँव, क़स्बे ओर एक या 
अधिक नगर शासन के लिए एक ज्षेत्र के अंतर्गत मान लिये 
जाते हैं । इस क्षेत्र को ज़िला कहते है.। ज़िला का नाम बहुधा 
उसके प्रधान नगर के नाम पर रखा जाता है । उसी नगर में 
जिले क्ले प्रधान सरकारी अधिकारी, उनके कायोलय ओर कर्मचारी 
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एवं व्यवस्था करनेवाले अन्य लोगों के दफ़्तर होते हैं. । जिले 
का प्रधान अधिकारी हमारे देश में कहीं पर 'डिस्ट्रक्ट मेजिस्ट्रेट? 
तथा “कलक्टर! कहा जाता है ओर कहीं पर डिप्टी कमिश्नरः । 
यह जिले के किसानों, ज़मींदारों आदि से मालगुज़ारी ओर 
दूसरे कर वसूल करता ओर ज़िले की शांति ओर व्यवस्था का 
प्रबंध करता हे । 

इधर जब से प्रजा को शासन-संबंधी अधिकार मिलने लगे हे 
तब से हमारे यहाँ क़रबे का आंतरिक प्रबंध करने के लिए 
“टाउन एरिया कमेटी? नगर का प्रबंध करने के लिए 'म्युनिसिपल 
बोर्ड! ओर ज़िले का प्रबंध करने के लिए 'ज़िला बोडः होते है । 
उनमें जनता के चुने हुए लोग प्रांतीय सरकार के निरीक्षण में 
भीतरी प्रबंध करते हैं । कुछ बड़े बड़े नगरों की व्यवस्था 
करनेवाली संस्‍था 'कॉरपोरेशन! कहलाती हे । इन संस्थाओं के 
संगठन, अधिकार ओर काम आदि का वर्णन आगे किया 
जायगा । यहाँ पर इतना जान लेना उचित हो कि इनके लिए 
केवल जनता के हित को ध्यान में रखनेवाले तथा व्यक्तिगत्‌, 
या जाति, धम आदि के स्वाथ से रहित लोगों को प्रतिनिधि बनना 
ओर बनाना चाहिये। 

प्रांत ( 70५770० )--बहुत से जिलों के समूह को प्रांत 
कहते हैं। प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी हमारे देश में 'गबनेर? 
कहलाता हे । कुछ प्रांतों में उसे 'चीफ कमिश्रए! भी कहते हैं । 
हमारे देश में सभी प्रांतों का क्षेत्रफल समान नहीं है । (त्रटिश 


( ३४७ ) 


साम्राज्य को वृद्धि के साथ साथ वे शासन के सुभीते के कारण 
समय समय पर बनाये गये हैं। इन प्रांतों की शासन-प्रणालीं में 
क्रमशः परिवतेन होता गया है । इसका संक्षिप्त तथा आजकल 
को पद्धति का कुछ अधिक हाल आगे बतलाया जायगा | इस 
समय केवल यह जानते चलना चाहिये कि प्रांत के आंतरिक 
शासन के नियम बनाने का अधिकतर अधिकार अब जनता के 
हाथ में आ गया हे। उसके ही प्रतिनिधि नियम बनाते है. | उसी 
के प्रमुख लाग मंत्रिमंडल बनाकर गवनेर की देख-रेख में प्रांत का 
शासन करते हैं | प्रांतीय शासन के लिए अनेक विभाग ओर 
उनके अगणित कमंचारी होते हों। य लाग प्रांत के सच्चे सेवक 
ओर हितेपी तभी हो सकते हैं, जब व्यक्ति, जाति, धम, समुदाय 
आदि के संकुचित विचार इन्हें दूषित न कर पावें । समष्रि-रूप से 
प्रांत का हित जिनके लिए सब कुछ हे ओर जिनमें पद के अनुरूप 
शिक्षा ओर दूसरी विशेषताएँ हैं उन्हीं को इस काय के योग्य समझना 
चाहिये । जनता के इन प्रतिनिधियों ओर सरकारी कमंचारियों 
के प्रति नागरिकों के समान दायित्व और कतंव्यों का हाना 
आवश्यक है । 

देश (००प॥४०४)-5्रांतों के उस समूह को जो एक शासन- 
सूत्र में बंधा होता है, देश कहते हैं | देश की कल्पना में शासन 
की एकता परमावश्यक है। भाषा, रीति-रेबाज, धर्म, आर्थिक 
हित ओर दूसरे स्वार्थों का बंधन देश में होता है । इन बातों में 
प्रांताँ की स्थानिक अवस्था भले ही कुछ भिन्न हो, पर मुख्य बातों 
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में उन सब का एकसा उद्देश्य होता है । इसी लिए वे अपने को 
एक ही शरीर के विविध अंग समभते हैं और संपूर्ण देश की 
उन्नति को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं | भारतवर्ष एक देश है। 
अनेक प्रांतों ओर देशी रियासतों में विभक्त होने पर भी सारे 
भारतवर्ष का एक सर्वोच्च शासक है, जिसे “गवर्नर जनरल! ओर 
बाइसरायः कहते है। यही पदाधिकारी ब्रिटिश सरकार के निरी- 
क्षण में भारतीय शासन की देखभाल करता है । इसी प्रकार 
इंगलेंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि भी भिन्न भिन्न देश हैं । 

साम्राज्य ((777०)--<ेशों के उस समूह का जो एक सम्राट 
के अधीन होता हे, साम्राज्य कहते हैं; जैसे ब्रिटिश साम्राज्य । 
इसमें भारतवष के अतिरिक्त केनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, 
न्यूज़ीलेंड आदि अनेक देश शामिल हैं। ये सब देश इंगलेंड के 
राजा को अपना सम्राट्‌ मानते है । साम्राज्य स्थापित करने का 
साधारण तरीक़ा लड़ाई ओर विजय हे । साम्राज्य के प्रत्येक देश 
के निवासियों को समान अधिकार नहीं हाते । चूँकि साम्राज्य में 
एक देश का दूसरे देश अथवा देशों पर शासन होता है इसलिए 
पराजित देशों को विजयी देश के हित का साधन, अपनी हानि 
होने पर भी करना पड़ता है। 

संसार ( १४०४० )--प्रदेशात्मक समुदायों में संसार सबसे 
बड़ा समुदाय है । अभी तक समस्त संसार की एक सरकार स्थापित 
नहीं हो पायी हे । पर वेज्ञानिक उन्नति के कारण सारा संसार 
एक सूत्र में बँध गया हे। भिन्न भिन्न देश अब एक दूसरे पर 
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अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत अधिक निर्भर हो 
गये हैं । भारतवर्ष के अकाल के कारण इँगलेंड में अनाज का 
दाम बढ़ जाता हे ओर जापान के भूचाल का प्रभाव समस्त संसार 
पर पड़ता है | भिन्न भिन्न देश अब अकस्मात्‌ विपत्तियों में एक 
दूसरे की सहायता भी करने लगे हैं। फिर भी अभी तक मनुष्य 
अपनी पाशविक बृत्ति पर पूर्ण विजय नहीं पा सका है । इसी लिए 
संसार के भिन्न भिन्न देशों में कभी कभी युद्ध छिड़ जाता है। 
उसमें करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती हे, ओर लाखों मनुष्य 
व्यथ ही मृत्यु की भेंट हो जाते हैं। संभव हे भविष्य में मनुष्य 
अपनी पाशविक वृत्ति पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ले। तब इन अना- 
वश्यक युद्धों का अंत हा जायगा ओर मनुष्य अपने जीवन को 
संसार का नागरिक बनकर व्यतीत कर सकेगा | 


अभ्यास 


(१) गाँव, नगर ओर ज़िले में क्‍या श्रंतर है ? 
(२) देश श्रोर साम्राज्य में क्या अंतर है ? 


गान्क्रेड४ई-- 


सल्ड््४ 


पॉचवों अध्याय 


नागरिक और समुदाय ( ३ ) 
राजनीतिक समुदाय 

राजनीतिक समृद।य--राप्य--राज्य और अन्य समुदायों का संबंध -- 
राज्य, सरकार और राष्ट्र--राज्य की उत्पत्ति--राज्य और नागरिक 
का संबंध--मानवता श्रोर नागरिक--राष्ट्र-संघ--सांस्कृतिक जीवन । 

राजनीतिक समुदाय (?०॥॥४०8)। ॥8४0०८७॥0०॥8) --पिछ ले 
दो अध्यायों में हम समाज के गोत्रात्मक, प्रदेशात्मक, व्यवसाया- 
त्मक, धामिक तथा लोक-सेवा ओर शिक्षा-संबंधी समुदायों का 
विवेचन कर चुके है। ये सब समुदाय महत्वपूर्ण हैं, इसमें संदेह 
नहीं । परंतु इनकी महत्ता उतनी नहीं हे जितनी राजनीतिक समु- 
दायों की। आजकल संसार में व्यवसायात्मक और राजनीतिक 
समुदायों की ही प्रधानता है। अतएवं इस अध्याय में हम राज्य, 
सरकार, राष्ट्र ओर राष्ट्रसंघ आदि राजनीतिक समुदायों पर 
प्रकाश डालेंगे । 

राज्य ( 880० )--राजनीतिक समुदायों में राज्य का स्थान 
बढ़े महत्व का हे | इसकी कल्पना में चार बातों का होना आवश्यक 
हे--( १) भूमि-भाग अथवा देश (॥0७४४807५9), ( २) जनसंख्या 
(?०%णौॉ४४०॥), (३) संगठन (07297788007 ) और (४) 
खतंत्रता (0779 )। किसी राज्य में कितना भूमि-भाग हो, इसके 
लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। रूस ओर चीन का शज्ैत्रफपल 
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इंगलेंड और जापान के क्षेत्रफल से कई गुना अधिक है । राज्य 
की जनसंख्या के विषय में भी काई निश्चित नियम नहीं हे | कुछ 
राज्यों की जनसंख्या बहुत कम हाती हे ओर कुछ की बहुत 
ज्यादा । पर सब राज्यों के निवासी संगठित अवश्य होते है । 
उनमें कुछ तो शासक होते हैं ओर कुछ शासित । शासितों को 
शासकों के आज्ञानुसार चलना पड़ता हे। राज्य को कल्पना में 
स्वतंत्रता का स्थान बड़े महत्व का है । इसके बिना भूमि-भाग, 
जनसंख्या ओर संगठन होने पर भी राज्य का बनना असंभव हे । 
कोई राजनीतिक समुदाय, जो एक बड़े राजनीतिक समुदाय के 
अधीन हे, राज्य नहीं कहा जा सकता । इँगलेंड राज्य हे, किंतु 
भारतवर्ष नहीं, क्‍योंकि भारतवर्ष इँगलेंड के अधीन है । 

राज्य और अन्य समुदायों का संबंध--सद्यपि राज्य ओर 
अन्य समुदायों में कई बातें एकसी हाती है, तो भी राज्य में कुछ 
ऐसी विशेषताएँ हाती हैं, जो अन्य समुदायों में नहीं पायी जातीं। 
अन्य समुदायों का सदस्य हाना या न होना मनुष्य की इच्छा पर 
निर्भर होता है। परंतु किसी राज्य का सदस्य होना उसके लिए अनि- 
वाय॑ है | उसको राज्य की आज्ञा माननी पड़ती हे | यदि वह राज्य 
की आज्ञा या नियम के विरुद्ध चलता हे तो दंड पाता हे । राज्य 
मनुष्य को प्राणदंड तक दे सकता है। अन्य समुदायों का अपने 
सदस्यों पर ऐसा अधिकार नहीं होता। राज्य के अधिकार एक 
भोगोलिक सीमा तक परिमित होते हैं, किंतु अन्य समुदाय संख्वार- 
व्यापी हो सकते है। आजकल भिन्न भिन्न व्यवसायवाले अपने 
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अपने संपार-व्यापी समुदाय बनाने में लगे हैं। मजदूरों, विद्या- 
थियों अध्यापकों आदि के संसार-व्यापी समुदाय बन भी चुके है । 
अधिक विस्तृत क्षेत्र होने पर भी अन्य समुदाय राज्य के अधीन 
होते हैं । उन्हें राज्य की श्रभुता माननी पड़ती है । राज्य उनको दंड 
दे सकता है, लेकिन वे राज्य के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते । 

राज्य, सरकार और राष्टू--राज्य शब्द का ठीक ठीक अथ 
जानने के लिए राज्य ( 85॥809 ), सरकार ( 00ए०7४॥77076 ) 
ओर राष्ट्र ( ९७४०॥ ) का अंतर समझना आवश्यक है । राज्य 
शब्द की व्याख्या ऊपर की जा चुकी है | उसके अनुसार हम राज्य 
की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हे--किसी भूमि-भाग में रहने- 
वाले उस जन-समूह को राज्य कहते हैं जा संगठित हो और जो 
किसी दूसर राजनीतिक समुदाय के अधीन न हो। प्रत्येक राज्य 
की अलग अलग सरकार होती है । सरकार शब्द का अर्थ हे, वह 
जन-समूह जिसको स्थायी अथवा अस्थायी रूप से राज्य का 
शासनाधिकार सोंप दिया जाता है। जैसे, “संयुक्त प्रांतीय सरकार! 
सामूद्दिक नाम है, गबनेर, मंत्रिमंडल ओर उनके सहायकों का । 
राष्ट्र उस जन-समूह को कहते हैं, जिसमें भाषा, धर्म, जाति, 
संस्क्रति, स्वार्थ आदि की एकता हो ओर जो स्वतंत्र हो गया हो या 
स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा हो। कभी कभी राष्ट्र ओर राज्य 
शब्द एक दूसरे के स्थान में इस्तेमाल कर दिये जाते है.। ऐसा 
करना ठीक नहीं हे। इसमें संदेह नहीं कि बहुत से राष्ट्र अब राज्य 
हो गये हैं। फिर भी कुछ ऐसे जन-समूह हे जो राष्ट्र तो हैं लेकिन 
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राज्य नहीं। भारतीय राष्ट्र के होने में किसी को आपत्ति नहों, 
परंतु जब तक भारतवर्ष स्वाधीन न हो जाय, वह राज्य नहीं कहा 
जा सकता । 

राज्य की उत्पत्ति--राज्य की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद रहा हे । प्राचीन काल में कुछ लोग कहते थे कि 
शक्ति अथवा बल (707००) से ही राज्य बन सके हैं। कुछ लोगों 
का कहना था कि राज्य को इंश्वर ने स्वयं बनाया (])ए706 0४श॥0) 
है । निरंकुश राजाओं की शक्ति कम करने के लिए कुछ लोगों का 
कहना था कि राज्य की उत्पत्ति इक़रारनामे ((/०7/7७८४ ) से हुई 
हे। पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। उसमें सब 
लोग मनमाना काम कर सकते थे । किंतु उन दिनों सबल तो मज़े 
में थे, पर निबल हमेशा चिंता में पड़े रहते थे। इसी कारण सब 
लोगों ने मिलकर अपनी प्राकृतिक सखाधीनता का परित्याग किया 
ओर राज्य की स्थापना की । सब लोगों ने मिलकर अपना एक 
शासक नियुक्त किया ओर उसे अपने अधीन शासनाधिकार दिये। 
अठारहवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दियों में इस सिद्धांत का बड़ा 
प्रभाव था । इसके कारण निरंकुश शासकों की शक्ति कम हुईं थी 
ओर लोकतंत्र का ज़ोर बढ़ा था। पर राज्य की उत्पत्ति का यह 
सिद्धांत उतना ही ग़लत है जितना अन्य दो सिद्धांत। वास्तव में 
समाज की भाँति राज्य का भी विकास हुआ है । विकासवादी 
सिद्धांत (४४०)प४४०४७7ए 7॥9079 ) ही राज्य की उत्पत्ति का 
सक्षा सिद्धांत हे । 
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राज्य और नागरिक का संबंध--राज्य और नागरिक के 
संबंध के विषय में प्राचीन यूनानी कहते थे कि राज्य साध्य (/770) 
हे ओर व्यक्ति राज्य के उद्देश्य की पूति का साधन ()(०७॥8) 
हे। अतणव उनका समस्त जीवन राज्य के अधीन था। उन्हें राज्य 
की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता था। राज्य के लिए प्राण 
तक दे देने में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति न होती थी | नाग- 
रिकों को बचपन से ही इस आशय की शिक्षा दी जाती थी । 
दूसरे विद्वानों का मत हे कि अन्य समुदायों को भाँति राज्य 
भी एक समुदाय है ओर इसके अस्तित्व का निश्चित उद्देश्य है। 
यह उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सुखमय बनाना है। अतणएव 
नागरिक साध्य है और राज्य नागरिक के उद्देश्य की पूर्ति का 
साधन हे । 

उपयुक्त दोनों विचार अ्रमपू्ण है | राज्य ओर नागरिक के 
उद्ग श्यों में बिराध नहीं. एकता है। दोनों एक दूसरे के लिए उप- 
योगी ओर आवश्यक हैं। दोनों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य हैं। 
राज्य को चाहिये कि वह अपने नागरिकों की उन्नति का हर प्रकार 
से प्रयत्न करे; उनके स्वास्थ्य, शिक्षा-सम्रद्धि ओर सुख को उत्पन्न 
करने ओर बढ़ानेबाले उपाय करे; देश के भीतर सब प्रकार से 
शांति रखे; दुष्टों, आततायियों आदि पर शासन करे और बाहर 
के आक्रमणों से लोगों को बचावे। दूसरे शब्दों में, नागरिकों का 
सुख ओर उत्थान ही राज्य का प्रधान उद्देश्य होना चाहिये। उसे 
ऐसे काम करना चाहिये जिससे नागरिकों का शारीरिक, मानौँसक 
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तथा आर्थिक सब प्रकार का विक्रास ओर संपूर्ण देश का हर 
प्रकार से लाभ हो। राज्य से उक्त व्यवहार की आशा रखनेवाले 
नागरिकों को भी उचित हे कि वे राज्य से प्रेम रखें, उसके उन 
कामों का विरोध न करें जिनसे उनका हित होता हो ओर आपत्ति 
के समय राज्य की घन, जन आदि से पूरी सहायता करे। इतना 
ही नहीं, राज्य के बनाय हुए नियमों (कानूनों ) का पालन करके वे 
देश की भीतरी व्यवस्था में राज्य को योग दें ओर राज्य द्वारा किये 
जानेवाले लोकहित के कामों में सहायता पहुँचावें। इस तरह से 
राज्य ओर नागरिक जब एक दूसर का साथ देंगे तभी दोनों का 
कल्याण होगा । 

मानवता और नागरिक---राज्य और राष्ट्र से भी व्यापक 
संबंध मनुष्य का मनुष्य जाति से हे। किसी देश की भोगोलिक 
सीमा उसे राज्य अवश्य बनाती है ओर भ्रत्यक राज्य का एक राष्ट्र 
बन जाता है। परंतु राज्य-प्रेम ओर राष्ट्र-प्रेम मनुष्य को अन्य 
राज्यों और राष्ट्रों के सदस्यों का विरोधी न बना दे, यह नागरिकता 
का प्रधान लक्ष्य होना चाहिये। राष्ट्रीय उन्नति, अंतराष्ट्रीय उन्नति में 
बाधक न होकर सहायक हो, यही मनुष्य का कतंव्य है। इसका 
सम्यक्‌ ज्ञान होने पर ही संसार में,देश के नाम पर जो खून-खराबी, 
अपहरण, युद्ध और अत्याचार होते हैं वे मिट सकेंगे। तभी 
मानव जाति अपने को पशु से भिन्न ओर वास्तव में ऊँचा सिद्ध 
कर पायेगी। संसार के सभी देशों में समय समय पर त्यागी, 
महात्मा ओर साधु उत्पन्न होकर यह मानव-प्रेम सिखाते हैं । 
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यद्यपि इस आदश का पूरा हो सकना आसान नहीं, फिर भी इसके 
प्राप्त करने की कोशिश करना संसार के सभी राज्यों के नागरिकों 
का कतेंव्य हे । 

राष्ट-संघ--राष्ट्रसंघ आजकल संसार का सब से बड़ा 
राजनीतिक समुदाय है। युरोपीय महायुद्ध में राज्यों की परस्पर 
लड़ाई के कारण, अकारण ही लाखों मनुष्य मारे गये थे ओर 
करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुईं थी। वेज्ञानिक उन्नति के कारण, संहारक 
अख-शस्त्र अब इतने भयानक हो गये हैं कि दूसरे महासमर में, 
कहीं वेज्ञानिक उन्नति स्वयं ही मनुष्य को न खा ले, इस बात का 
सभी विचारशील मनुष्यों को भय है । अतणएव महासमर के पश्चात्‌ 
सन्‌ १6२० में, संसार के अधिकांश राज्यों ने मिलकर राष्ट्र-संघ की 
स्थापना की है । भारतवर्ष भी इसका सदस्य है। इसका उद्देश्य है 
अंतरोष्ट्रीय युद्धो का अंत करना ओर अंतरोष्ट्रीय सहयोग का 
बढ़ाना । राष्ट्रसंघ का काम चलाने के लिए उसकी दो संस्थाएँ, 
असेंबली ओर कोंसिल नाम की बनायी गयी हैं । असेंबली में 
प्रत्येक सदस्य-राज्य के अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधि होते हैं। 
इसका साल में एक अधिवेशन अवश्य होता हे । असेंबली की 
अनुपस्थिति में राष्ट्रसंघ का काम कॉंसिल द्वारा किया जाता है। 
आजकल लगभग २४ राज्य कौंसिल के सदस्य हैं। छोटी होने के 
कारण कोंसिल की बेठकें आवश्यकतानुसार की जा सकती है। 
राष्ट्रसंच की एक अदालत भी है । वह अंतरोष्ट्रीय भगड़ों को 
निबटाती हे । 
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राष्ट्र-संघ, अंतरोष्ट्रीय जगत की कई गुत्थियों को सुलमा सका 
है, इसमें संदेह नहीं। फिर भी उसके उद्देश्य की महत्ता को देखते 
हुए अभी तक उसकी सफलता बहुत कम हुई है। राष्ट्र-संघ के 
होते हुए भी इटली ने अबीसीनिया को हड़प लिया और जापान 
चीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्र-संघ की शक्ति का 
बढ़ाना प्रत्शेक नागरिक का धर्म है। वह मानव-मात्र की संस्था है । 
अतण्व प्रत्यक नागरिक को चाहिये कि वह मानव-प्रेम को देश-प्रेम 
से उच्चतर समझकर, इस संस्था को अपनावे ओर इसकी सफलता 
में सहायक हो | 
स्कृतिक जीवन--से!माजिक संगठन की पुष्टि और वृद्धि 
के लिए उसके अंगरूपी समुदायों का वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है। उससे विदित होता हे कि वे समाज में रहनेवाले व्यक्तियों को 
विद्या, कला, ज्ञान, नीति, नियम आदि की विद्यालयों वा व्याव- 
हारिक जीवन में शिक्षा देकर उनका सुधार या संस्कार किया करते 
हैं। उनका मुख्य काम व्यक्ति को समाज के उपयुक्त बनाना और 
संस्कृत करना होता है । इस तरह कुछ समय तक समाज के सामान्य 
नियमों का पालन करते हुए उसके व्यक्तियों की एक संस्कृति बन 
जाती है । उसमें उनके काम ही नहीं गिने जाते, उनकी बुद्धि और 
भाव-संबंधी बातें भी आ जाती हैं। ये सब मिलकर किसी समाज 
की संस्क्रति बनाती हैं। देश, काल ओर स्थितियों के कारण समाज 
का रूप भले ही बदलता जाय, परंतु जातिगत्‌ विशेपताएँ प्रायः बड़ी 
कठिनाई से बदलती है.। इसी कारण भिन्न भिन्न समाजों, देशों आदि 


( एद ) 


की संस्क्ृति में प्रायः समता नहीं होती। इसी विषमता के कारण 
विविध संस्कृतियों में कभी कभी विरोध उत्पन्न हो जाता है। परंतु 
अ[जकल संसार की ऐसी स्थिति नहीं कि इस तरह के विरोध से 
काम चल सके। इसलिये सभी नागरिकों को ऐसा होना चाहिये कि 
उनसे आपसी विरोध ओर संघष को सहारा न मिले। यह तभी 
संभव होगा, जब लोग शिक्षित, शीलवान्‌, विवेकयुक्त, सोद्य की 
भावना से पूर्ण एवं सुरुचिवाले हों। नागरिक शिक्षा की पूणता ऐसे 
ही नागरिक तेयार करने में हे। उत्तम नागरिकों पर ही समाज का 
सांस्कृतिक जीवन निभर होता है । 


अभ्यास 
१-- राज्य का भ्रन्य समदायों से जो संबंध है उसे समभाइये । 
२--राज्य के श्रावहयक श्रंगों का विवेचन कीजिये । 


३--सरकार की परिभाषा लिखिये श्रोर यह बतलाइय कि समाज, सर- 
कार, राज्य और राष्ट में क्‍या भेद हूं । 

४---राज्य भर नागरिक का क्‍या संबंध है ? 

५--देशा-प्रेम श्रौर विश्व-प्रेम में श्रादर्श नागरिक की दृष्टि से क्या संबंध 
होना चाहिये ? 

६--राष्ट-संघ के क्‍या उद्देश्य हूँ ? 


“2 4/€-- 


छठा अध्याय 


राज्य के काये 
( #प्रा70078 0 50868 ) 


राज्य और सरकार---राज्य के कार्यो का वर्गोकरण--- राज्य के कार्य- 
संबंधी सिद्धांत---राज्य के ग्रावश्यक कार्यों का विवरण---शांति श्रौर 
रक्षा, न्‍न्याय-विधान--लोकहित साधक कार्य--शिक्षा, हमारी शिक्षा की 
अ्रवस्था, स्वास्थ्य श्रोर स्वच्छता, हमारा स्वास्थ्य, श्राथिक हित, हमारा 
आ्राथिक जीवन, सामाजिक हित, हमारा सामाजिक जीवन---उपसंहार ॥ 

राज्य और सरकार---राज्य ओर सरकार में क्या अंतर है, 
इसे हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं। पर साधारणतः लोग 
नित्य-प्रति की बातचीत में राज्य ओर सरकार में भेदभाव नहीं 
करते । वे 'राज्य? के स्थान पर 'सरकारः? शब्द का प्रयाग करते हैं, 
ओर “सरकार! के स्थान पर “राज्य? शब्द का। "राज्य के कार्य! इस 
वाक्य का भी प्रयोग इसी प्रकार किया जाता है । राज्य के सारे 
काम सरकार द्वारा किये जाते हैं । अतएव जब हम राज्य के कामों 
की बातचीत करते हैं, तब वास्तव में हमारा तात्पय होता है सर- 
कार के कामों से । 

राज्य के कार्यों का वर्गीकरण--मभोंटे तोर पर हम राज्य 
के कामों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

७ 


६: 8 


(१) आवश्यक कार्य (788070ंक +प्राट0078) और (२) 
लोकहित साधक काय (80796 +प्रा।0/0078)। आवश्यक 
कार्य वे हैं जितका किया जाना किसी जन-समूह के राज्य कहे जाने 
के लिए परमावश्यक है; जैसे देश में शांति स्थापित करना, 
बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करना, न्याय की उचित व्यवस्था 
करना आदि। लोकहित साधक कार्य वे हैं जिनका किया जाना 
अथवा न किया जाना राज्य की इच्छा पर निर्भर होता हे। इनका 
उद्देश्य होता है नागरिकों की सामाजिक, आधिक, धार्मिक और 
सांस्क्रतिक उन्नति करना; जैसे, शिक्षा-प्रचार, सामाजिक कुरीतियों 
का निवारण, दस्तकारियों को वृद्धि आदि। यदि राज्य इन कामों 
को न करे तो उसके राज्य कहे जाने में किसी को आपत्ति नहीं हो 
सकती, पर इनके न करने से अधिकांश नागरिक अंधकार में 
अवश्य पड़े रहते हे । 

राज्य के कार्ये-संबंधी सिद्धांत--कछ विद्वानों का मत है 
कि व्यक्ति के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसे अधिक से 
अधिक स्वाधीनता दी जाय । राज्य, व्यक्ति के कामों में जितना ही 
कम हस्तक्षेप करता है, उतना ही अधिक वह व्यक्ति के विकास में 
सहायक होता है । अतणएव वे कहते है कि राज्य को केबल आवश्यक 
कायय करना चाहिये, लोकहित साधक काय नहीं। उनके विचार में 
राज्य का काम वही है जो पुलिस का काम है। नागरिकों की उन्नति 
के मार्ग में आनेवाली बाधाओं का हटाना ही राज्य का काय हे। 
दूसरे विद्वान इससे सहमत नहीं। वे कहते है. कि नागरिकों की 


( ४१ ) 


उन्नति के लिए राज्य को आवश्यक ओर लोकहित साधक, दोनों 
प्रकार के कार्य करना चाहिये। वे सामाजिक, धामिक, आर्थिक 
ओर सांस्कृतिक जीवन का संचालन भी राज्य के अधीन करने के 
पत्त में हैं। उनके विचार में व्यक्ति की खतंत्रता इतनी आवश्यक 
नहीं हे, जितनी सहकारिता । उपयुक्त दोनों मत कुछ अंश में 
सत्य हैं और कुछ अंश में श्रमपूर्ण । जैसा ऊपर बतलाया जा चुका 
हे राज्य ओर नागरिक के हितों में किसी प्रकार का विरोध 
नहीं हे। अ्रतएव नागरिक की उन्नति का सच्चा मार्ग वह हे जब 
वह स्वयं अपने भाग्य का निमोता बनता है, ओर राज्य आवश्य- 
कतानुकूल उसकी सहायता करता है। अतएव राज्य के काय 
के विषय में निम्नलिखित सिद्धांत हमें, उपयुक्त दोनों सिद्धांतों की 
अपेक्ता, अधिक दीक जान पड़ता हे--राज्य को आवश्यक काय 
करना चाहिय ओर नागरिकों की याग्यताओं तथा आवश्यकताओं 
के अनुसार लोकहित साधक काय भी । 

राज्य के आवश्यक कार्यों का विवरण-- (अ) शांति और 
रक्षा--किसी देश की उन्नति के लिए सबसे पहले यह आवश्यक हे 
कि उसके निवासी शांत रहें, ओर भीतरी तथा बाहरी सभी प्रकार 
की बाधाओं से रक्षित हों। इसके लिए राज्य को विशेष कमचारियों 
का संगठन करना पड़ता है । इनके दो विभाग होते हँ--(१) पुलिस 
विभाग ओर (२) सेना विभाग | पुलिस विभाग का काम होता है 
देश के भीतर शांति ओर व्यवस्था बनाये रखना। पुलिस ही राज्य 
के निष्रमों के विरुद्ध व्यवहार करनेवालों का पता लगाती और उन्हें 


( ४५२ ) 


दंड दिलाने का प्रबंध करती है । जनता के प्राण ओर धन की रख- 
वाली भी पुलिस का काम हे। सेना का काम प्रधानतः बाहर के 
शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करना है। परंतु देश की भीतरी 
व्यवस्था में धम, राजनीति आदि के कारण गड़बड़ी हो जाने पर, 
पुलिस से काम न चलने पर, शांति स्थापित करना भी उसका काम 
हे । आजकल सेना के तीन भाग होते हैं--( १) थल सेना, (२) 
जल सेना ओर (३) नभ सेना । थल सेना में अब पुराने समय की 
तरह तलवार, भाला आदि चलानेवाले सेनिक नहीं होते, प्रत्युत 
बंदूक, तोप, मशीनगन ओर टेक चलानेवाले, पैदल, घुड़सवार, 
मोटर साइकिल ओर मोटर द्वारा युद्ध करनेवाले योद्धा होते हैं । 
जल सेना में जहाज़ी बेड़े होते है और नभ सेना में गुब्बारे और 
हवाई जहाज़ | पिछले युरोपीय महायुद्ध तक, थज्ञ ओर जल सेना 
का ही विशेष महत्व था। लेकिन तब से नभ सेना ही प्रधान 
समभी जा रही हे । आजकल प्रायः सभी देश थल ओर जल की 
सेना का संगठन तो करते ही हैं; परंतु वे अपनी नभ सेना की शक्ति 
को सबसे अधिक बढ़ाने में लगे हें । 

( ब ) न्याय-विधान--देश की भीतरी शांति और व्यवस्था 
अकेले पुलिस के कमंचारी नहीं कर सकते | उनका काम केवल 
नियम के विरुद्ध काम करनेवाले अपरांधियों का पता लगाना 
ओर उन्हें गिरफ्तार करना हे। उनके अपराध की जाँच करने 
ओर उचित दंड देने के लिए, राज्य का एक अलग विभाग होता 
हे । उसे न्‍्याय-विभाग कहते हैं। इस विभाग के अधिकारी 'राज्य 


( ४५३ ) 


के बनाये हुए कानूनों को न माननेवाले ओर उनके प्रतिकूल काम 
करनेवालों के कामों पर विचार करके उनके अपराध की मात्रा 
निश्चित करते हैं. ओर अपराधी के व्यक्तित्व, पद, घन ओर अन्य 
बातों के कारण, उसके प्रति पक्षपात न करके, उसको उचित दंड 
देते है। दंड का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि अपराधी फिर से वैसा 
ही या दूसरा अपराध न करे, ओर दूसरे लोग भी उससे शिक्षा 
ग्रहण करके अपराध न करें। दंड से अपराधी को कष्ट अवश्य 
मिलता है, परंतु उससे उसका सुधार होता है ओर दूसरों को 
शिक्षा मिलती है। न्याय के द्वारा नागरिकों के हृदय में क़ानून के 
प्रति सद्भाव पेदा होता है ओर वे उसके विरुद्ध काम करने से डरते 
ओर बचते हैं| न्याय ही उनके हित ओर अधिकार की रक्षा 
करता हे । इन सब बातों के लिए यह आवश्यक हे कि न्याय में किसी 
का पक्त न लिया जाय, उसका प्राप्त करना बहुत व्ययसाध्य न हो 
ओर उसके लिए आवश्यकता से अधिक समय न लगे | 
लोकहित साधक काये--( अ ) शिक्षा-देश में शांति 
ओर व्यवस्था भले ही पुलिस, सेना, ओर न्याय-विभाग के 
कमचारी ओर अधिकारी कर लें, परंतु उसकी उन्नति के लिए इनसे 
विशेष काम नहीं चल सकता। उसके लिए -जनता का अधिक 
से अधिक शिक्षित होना आवश्यक हे। शिक्षित होने से यह न 
समभना चाहिये कि लोगों को लिखना पढ़ना आता हो, वे हिंदी, 
उद्‌, अंगरेजी आदि भाषाओं की पुस्तकें पढ़ सकते हों, उनमें लिखी 
बातों को समझ सकते हों ओर खय॑ एक या अधिक भाषाओं का 
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लिखना जानते हों। इसमें संदेह नहीं कि शिक्षा का अथ साधार 
ण॒तः लिखना पढ़ना ही समभा जाता है। परंतु नागरिक का कास- 
केवल लिखना पढ़ना जानने से नहीं चल सकता। उसको इसव 
अतिरिक्त अपनी जीविका कमाने का ज्ञान भी हाना अनिवार्य हे 
राज्य का यह कतंव्य हे कि लिखने पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्थ 
करने के साथ ही वह अपने नागरिकों को इस योग्य बनावे कि वे 
उचित श्रम के द्वारा अपने ओर परिवार के भरण-पोषण के लिए 
घन कमा सकें | 

हमारी शिक्षा की अवस्था--हमारे देश में अभी तक शिक्षा क 
प्रचार बहुत कम हुआ हे। लगभग &<« प्रतिशत पुरुष पढ़न 
लिखना तक नहीं जानते । अशिक्षित स्त्रियों की संख्या पुरुषों क॑ 
अपेक्षा कहीं ज्यादा हे । देश में सरकार और स्वंसाधारण द्वार 
खोले गये अनेक स्कूल, कॉलेज ओर विश्वविद्याज्य अवश्य हैं 
परंतु भारतीय जनसंख्या को देखते हुए वे बहुत कम हैं। इन 
शिक्षालयों में भी व्यावहारिक शिक्षा पर ज़ोर नहीं दिया जाता: 
केवल किताबें पढ़ायी जाती है । विद्यार्थी भी किताबी कीड़े बन् 
जाते हैं ओर शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ नोकरी की तलाश रे 
इधर उधर घूमने खगते हैं. । हमारी सरकार का कतंव्य है कि वह 
आवश्यकतानुसार अधिक शिक्षालय खोलकर समस्त भारतीर 
बालक-बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध करे, अशिक्षित स्त्रियों ओः 
पुरुषों को शिक्षित बनावे ओर व्यावहारिक शिक्षा पर ज़ोर दे 
जिससे शिक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ सब लोग नीकरी की* तलाश 

| १47 «% 
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में इधर उधर न फिरें, वरन अपने अपने काम में लग जायें। 
भारतवष के प्रत्येक शिक्षित नागरिक का भी कतंव्य है कि बह 
असंख्य अशिक्षित भारतीयों में से कुछ को शिक्षित अवश्य 
बनावे | 

( ब) स्वास्थ्य ओर स्वच्छुता-शिक्षा ओर ज्ञान से सम्पन्न 
होने पर भी यदि मनुष्य का शरीर -कमज़ोर या रोगी होता है तो 
वह ठीक तोर से कोई काम नहीं कर सकता अथवा बिल्कुल ही 
नहीं कर सकता। इसलिए जनता का स्वस्थ रहने की आवश्यकता 
हे । लोगों को स्वयं ही ऐसे ढंग से अपना रहन-सहन और खान- 
पान रखना चाहिय जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे । परंतु ऐसा 
करने के लिए राज्य की देखभाल की भी ज़रूरत हे । बलवान एवं 
शक्तिशाली नागरिकों के बिना देश की न तो रक्षा हो सकती हे 
ओर न उन्नति ही | स्वस्थ रहने से ही लोग शक्तिशाली तथा राज्य 
के लिए उपयागी हो सकते हैं। इसलिए राज्य में, जनता के 
स्वास्थ्य ओर खच्छता के प्रबंध के लिए एक अलग विभाग होता 
है । इस विभाग का काम होता हे जनता में स्वास्थ्य ओर स्वच्छता 
की आवश्यकता ओर उपयागिता का प्रचार करना ओर इनके लिए 
प्रबंध करना | खाने-पीने की वस्तुएँ, शुद्ध ओर बेमेल हों; सड़ी 
गली, बासी या दृषित न हों; लोगों के रहने के स्थान स्वच्छ हों; 
उनमें खुली और साफ़ हवा एवं रोशनी पहुँचती हो; निवास- 
स्थान के आसपास कूड़ा-करकट, गंदगी, सड़ता हुआ पानी आदि 
न हं४ लोगों को खेलने-कूदने ओर घूमने के लिए खुले मेदान, 
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उद्यान आदि सुलभ हों--ये तथा इस तरह की अन्य बातें जनता के 
स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। राज्य अपने कानूनों और स्वास्थ्य 
विभाग के द्वारा इनकी व्यवस्था करता है । साथ ही राज्य का काम 
है कि वह लोगों के रोगों की चिकित्सा के सुलभ साधन प्रस्तुत 
करे; ओर प्लेग, हेज़ा, चेचक, बेरीबेरी आदि छूतवाली बीमारियों 
के फेलने पर टीका ओर दवा का लाभ सर्वसाधारण तक पहुँचावे। 
इतना ही नहीं, जनता के द्वारा इस प्रकार के उद्योगों को नियमित 
ओर व्यवस्थित रखने में हर तरह से सहायता करना भी राज्य 
का कतव्य हे। नागरिकों को भी चाहिये कि राज्य के द्वारा किये 
जानेवाले प्रबंध से लाभ उठावें ओर उसमें उसका हाथ बटावें। 
हमारा स्वास्थ्य--हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य संतोषप्रद 
नहीं हे । भारतीयों का जीवन-काल अँगरेज़ों के जीवन-काल का 
लगभग आधा है। ५० या ६० बषं की अवस्था के पश्चात्‌ भारत- 
वासी प्रायः निकम्म हो जाते हैं। बहुतरे तो इस अवस्था तक 
पहुंचते ही नहीं । अनेक जन्मते ही मर जाते हैं। किसी किसी 
नगर में तो ५० प्रतिशत्‌ बच्चे जन्म लेने के ६ दिन के भीतर ही 
अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर चुकते हैं। अनेक युवतियाँ ओर 
युवक प्लेग, हेज़ा, क्षय आदि बीमारियों के कारण अकाल ही म्र॒त्यु 
के मुख में चले जाते हैं। भारतीयों के अस्वस्थ होने का प्रधान 
कारण है उनकी दरिद्रता | ग़रीबी के कारण अनेक सड़ी-गली 
ओर बासी वस्तुएँ खाकर अपना पेट पालते हैं । बहुतों को दोनों 
समय पेट भर रूखा-सूखा भोजन तक नहीं मिलता, पुष्टिक्ारक 
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भोजन मिलना तो दूर रहा। लोग गंदे ओर घने घरों में रहते हैं, 
तन भर कपड़े नहीं पहन सकते ओर बीमार होने पर दवा, पशथ्य 
आदि का प्रबंध नहीं कर सकते । जनता में स्वास्थ्य के प्रति कुछ 
उदासीनता भी हे । स्वच्छुता की आदतों का अभाव हे | अपने घर 
को साफ़ करके उसका कूड़ा-करकट दूसरों के घर के सामने फेंकने 
में हम लोग बहुत कम हिचकते है. । बहुतेरे तो बीमार होने पर भी 
ओपषधालय तक दवा लेने नहीं जाते। इस तरह भारतवर्ष में अनेक 
बीमारियों ने अपना अड़ा बना लिया है | 

भारतीयों को स्वस्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सर- 
कार ओर जनता दोनों में सहयोग हो । सरकार ने स्वास्थ्य-विभाग 
खोल रखा हे । प्रत्यक बड़े शहर में एक सरकारी अस्पताल हाता 
हे, जहाँ पर मुफ़्त चिकित्सा की जाती हे | जनता द्वारा भी खोले 
गये अनेक ओषधालय ओर अस्पताल हैं । म्युनिसिपिल्टियाँ और 
ज़िला बोड अपनी आमदनी का एक बड़ा भाग सर्वेसाधारण के 
स्वास्थ्य-सुधार के लिए खर्चे करते हैं । पर भारतीय जन-संख्या 
को देखते हुए मोजूदा अस्पतालों और ओषधालयों की संख्या 
बहुत कम है | उनमें संतोषप्रद चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं है । 
नये वेज्ञानिक आविष्कार जब पाश्चात्य देशों में बरसों पुराने हो 
जाते हैं, तब कहीं वे भारतीय अस्पतालों में काम में लाये जाते हैं, 
ओर तब भी इस शत पर कि उनमें अधिक खर्चे न हो | हमारी 
सरकार का कतंव्य हे कि वह हमारे स्वास्थ्य-सुधार का उचित प्रबंध 
करेन हम लोगों का भी यह कतेठ्य हे कि हम सफ़ाई की आदत 
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डालें ओर स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रह कर, भारतीय स्वास्थ्य- 
सुधार में सरकार की सहायता करें। 

( स) आधिक हित--ऊपर राज्य के द्वारा किये जानेवाले 
जिन ग्रय्॒नों का वर्णन हुआ है उन सब का एकमात्र उद्देश्य हे लोगों 
को सुख पहुँचाना | परंतु उनको, सांसारिक आवश्यकताओं के पूरा 
करने ओर सुख से रहने के लिए, धन की ज़रूरत होती है । यदि 
जनता के पास अपने ज़रूरी कामों के लिए रुपया-पैसा न हो तो 
वह कुछ नहीं कर सकती । राज्य कोई अनाथालथ तो हे नहीं, जो 
सब लोगों को उनके व्यय के लिए घन बाँटा करे | फिर भी देश 
की आथिक दशा, राज्य के प्रबंध पर निर्भर रहती है। किसी भी 
देश के अधिकांश लोग किसान, मज़दूर आदि होते हैं, जिनको 
जीवन की नितांत आवश्यकताओं तक के लिए तरसना पड़ता है । 
इसलिए राज्य का कर्तव्य हे कि वह ऐसे नियम बनावे ओर काम 
में लाबे जिनसे संपत्ति थोड़े से ल्ञागों के पास ही एकत्र न रह जाय 
तथा वे लोग ही उससे मोज करें ओर अधिकतर लोग भूखों मरें 
या कष्ट से रहें । इसके लिए किसानों के लगान संबंधी नियम ही 
उनके अनुकूल न होना चाहिये, बल्कि उनके द्वारा उत्पन्न की गयी 
वस्तुओं की बिक्री, एवं उनके लिए सहायक घरलू उद्याग-धंधों का 
भी प्रबंध होना चाहिये । इसी तरह मज़दूरों की दशा सुधारनेवाले 
नियम बनाना चाहिय, ओर उनकी बेकारी को दूर करने का यत्ष 
होना चाहिय। उनके अपंग या वृद्ध होने पर पेंशन, उनके जीवन 
के बीमा आदि का प्रबंध राज्य को ही करना उचित हे। राज्छ को 
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ऐसे ही, अन्य काम भी करना चाहिये जिनसे देश की सांपत्तिक 
अवस्था सुधरे ओर अरथ-संकट के समय लोगों की रक्षा हो। 
नागरिकों की आथिक स्थिति अच्छी होने पर ही राज्य समृद्ध ओर 
शक्तिसंपन्न होता हे । 

हमारा आर्थिक जीवन--हमारा आधिक जीवन भी संतोषप्रद 
नहीं हे । लगभग ८० प्रतिशत मनुष्य खेती से अपना निवाह करते 
हैं। उनकी आमदनी इतनी कम हे कि कभी कभी उनको पेट भर 
भोजन ओर तन भर कपड़ा तक नहीं मिलता | वे ऋण के भार से 
बुरी तरह दबे हुए हैं। ज़मींदार ओर महाजन उनकी कमाई का 
अधिकांश खा जाते हैं, फिर भी उनका ऋण पहले ही जैसा बना 
रहता है | बहुतेर किसान जन्म से ही ऋणी हाते हैं । इसी दशा 
में वे अपना सारा जीवन काटते ओर जीवन-यात्रा समाप्त करते 
हैं । वेज्ञानिक आविष्कारों का उनके खेती करने के ढंग पर अब 
तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा हे। वही हल-कुदार, जिससे 
सेकड़ों बरस पहले उनके पूवज काम करते थे, आज भी उनकी 
जीविका का साधन है । उनके बैल पहले की अपेक्षा दुर्बल ओर 
बीसार हैं। बही पुरानी खाद, यदि मिल गयी, तो वे खेतों में 
डाल देते हैं, अन्यथा प्रथ्वी से जो कुछ निकल सके उसी के 
निकालने का प्रयत्न करते है । 

जैसी दशा किसानों की है वेसी ही मजदूरों की भी हे । भार- 
तीय दस्तकारियाँ अभी तक आरंभिक अवस्था में हैं । सूती ओर 
उभी कपड़े, लाहे, शकतर आदि की दस्तकारियाँ कुछ उन्नत अवस्था 


( ६० 9) 


में ज़रूर हैं, परंतु भारतीय क्षेत्रफल, जनसंख्या ओर साधनों क्र 
देखते हुए वे बहुत ही कम हैं । इनमें काम करनेवाले मज़दूरों की 
अवस्था शोंचनीय हे। उन्हें चार पाँच आने के लिए, प्रति दिन नो 
दस घंटे काम करना पड़ता हे। शहरों में उनके रहने का समुचित 
प्रबंध नहीं होता । अतएव वे ऐसे घने, गंदे ओर अस्वस्थ स्थानों 
में रहते है जहाँ उनका ओर उनके ख्त्री-बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता हे। पिछले कुछ बरसों से उन्होंने अपने को मज़दूर-संधों 
में संगठित कर लिया हे। यही उनके हित के लिए सरकार वा 
पूँजीपतियों से उद्योग किया करते हैं । 

हमारी सरकार का कतेंव्य है कि वह हमारी आशिक उन्नति 
का भरसक प्रयत्न करे, किसानों की दशा सुधारे, नयी नयी द्स्त- 
कारियाँ चला कर बेकारी दूर करे, मजदूरों और पूँजीपतियों को 
लड़ाई का अंत करे, ओर इस बात की काशिश करे कि प्रत्यक भार- 
तीय नागरिक अपनी सामान्य आवश्यकताओं की बस्तुएँ सुगमता से 
पा सके | आर्थिक अवस्था सुधरते ही, भारती य जीवन की अधिकांश 
बुराइयाँ अपने आप ही लुप्त हा जायँगी ओर भारतवष युरोपी य 
देशों की भाँति,एक समृद्धिशाली ओर उन्नतिशील देश हो जायगा। 

( द ) सामाजिक हित--वैसे तो राज्य के उक्त सब काम 
समाज के हित के लिए हाते हैं, परंतु कुछ काम ऐसे हैं जो विशेष 
रूप से सामाजिक हित के काम कहे जा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 
कामों का वर्णन किया जायगा। लोगों के आने जाने, व्यापारिक 
सुविधा आदि के लिए देश में सड़कें, घाट, पुल, रेल, बंदरग्गह 
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आदि की आवश्यकता होती हे; सिंचा३ के लिए कुओं, नहरों 
आदि की ज़रूरत पड़ती हे ओर राज्य के विविध कामों तथा कर्म- 
चारियों के रहने, ठहरने आदि के लिए भवन बनवाने होते हैं, ओर 
उनकी मरम्मत करनी होती है । ऐसे कितने ही काम राज्य के द्वारा 
होते है, जिनका उद्वेश्य जनता ओर समाज का हित होता है। 
परंतु इस स्थान पर राज्य के समाज के हितप्रद कामों से हमारा 
तात्पर्य उन कामों से हे जो वह समाज के रीति-रेवाज और 
रहन-सहन के ढंग आदि में, समय के अनुसार, सुधार करने के 
लिए करता हे । समाज में चेतन प्राणी के सभी लक्षण होते हैं । 
उसमें विविध प्रभावों ओर कारणों से लगातार परिवतेन होते रहते 
हैं । राज्य का काम होता है समाज में ऐसे परिवततंनों को होते रहने 
देना, जिनसे उसका कल्याण हो। साथ ही समाज में जो 
कुरीतियाँ या बुराइयाँ चल पड़ती हैं. उनका दूर करना और 
उनके स्थान पर अच्छे रवबाजों का प्रचलित करना भी राज्य का ही 
काम है । समाज की शक्ति क्षीण करनेवाली बातें--जैसे नशीली 
चीज़ों का व्यवहार, जनता में हेष फेलानेबवाले काम आदि--राज्य 
ही रोक और नष्ट कर सकता है। समाज की शक्ति बढ़ानेबाले 
सुधार भी राज्य की सहायता के बिना पूरी तरह से नहीं हो 
सकते । इस तरह राज्य के प्रयत्न से ही समाज के हितप्रद काम 
हो सकते हैं। परंतु जैसे अन्य मामलों में, वेसे ही इनमें 
भी, राज्य को नागरिकों के सहयोग की, आवश्यकता पड़ती है। 
यह सहयोग अंततः स्वयं नागरिकों के लिए ही हितकर होता है । 
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हमारा सामाजिक जीवन--हमारा सामाजिक जीवन अनेक 
बुराइयों से परिपूर्ण है । उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं--( १) 
जातिभेद द्वारा संचालित ऊँच नीच का भाव, (२) जन्म के 
आधार पर, काम के आधार पर नहीं, ऊँची नीची जातियों में होना, 
(३) स्रियों की हीनावसथा, (४ ) अछूतों का अस्तित्व, ( ५ ) 
विधवा-विवाह की कमी, (६) बाल-विवाह, ( ७ ) शिक्षा का 
अभाव; (८) जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के समय आवश्यकता से 
अधिक व्यय आदि हमारी सरकार का कतंव्य हे कि वह इन 
सामाजिक बुराइयों के दूर करने का प्रयत्न करे । किंतु यह काम 
बड़ा नाजुक है। यदि जनता स्वयं इन कामों के किये जाने के लिए 
सरकार से अनुरोध करे ओर हर तरह उसका साथ दे, तब ये 
सुधार आसानी से किये जा सकते हैं। सामाजिक सुधारों का भार 
सरकार पर उतना नहीं हे जितना स्वयं नागरिकों पर हे । 

उपसंहार--3पर्युक्त कामों के अतिरिक्त राज्य के और भी 
अनेक काम हैं । जिन कामों से नागरिकों का जीवन सुखमय हो सके 
उन सब का करना राज्य का धर्म है । परंतु इन सब कामों को करते 
हुए सरकार को कभी यह न भूलना चाहिये कि मनुष्य के व्यक्तित्व 
की भी रक्षा करना उसके लिए उतना ही आवश्यक हे जितना 
लोकहित के कार्य करना ! 

अभ्यास 


१-- राज्य के श्रावदयक श्रौर लोकहित साधक कार्यों का भेद समभाइये । 
२--देश की ज्ञांति श्रौर रक्षा के लिए सरकार क्‍या प्रबंध करती हे *? 
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३--शिक्षा-प्रचार के संबंध में सरकार और शिक्षित नागरिकों का 
क्या कर्तेव्य है ? 

४---हिंदू समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ हूँ ? क्‍या आ्राप चाहते हैं 
कि सरकार नियमों द्वारा उनक्रा अंत करे । 

५--देश के श्रारथिक जीवन को सुधारने के लिए राज्य को क्‍या करना 
चाहिये ? 

<--'स रकार को लोकहित के काम तो करना ही चाहिये कितु व्यक्ति के 
व्यक्तित्व की भी रक्षा करना चाहिये । इस वाक्य को समभाइये । 


सातवां अ्रध्याय 


शासन-पद्धति या सरकार 
( (॥0५9770707 ) 


राज्य के प्रकार-- राज्य श्रोर सरकार--स रकार के भेद--राजतंत्र, 
उच्चजनतंत्र, लोकतंत्र; एकात्मक सरकार, संघ सरकार; सभात्मक 
सरकार, श्रध्यक्षात्मक्त सरकार--शासन-विधान--सरकार के श्रंग-- 
व्यवस्थापक मंडल, शासक-मंडल, न्याय-विभाग--तोनों श्रंगों का परस्पर 
संबंध । 

राज्य के प्रकार--६म जानते हैं कि प्रत्येक राज्य के (१) 
भूमि-माग, (२) जनसंख्या, (३ ) खतंत्रता ओर (४ ) संग- 
ठन--ये चार आवश्यक अंग होते हैं। इन बातों में सब राज्य 
समान होते हैं | तो भी बहुत सी बातों में भेद होने के कारण भिन्न 
भिन्न आधारों पर राज्यों का वर्गीकरण हो सकता है। जैसे क्षेत्रफल 
के आधार पर कुछ राज्य बड़े राज्य कहे जा सकते हैं ओर कुछ 
छोटे; शक्ति के आधार पर कुछ राज्य शक्तिशली राज्य (महाशक्ति) 
कहे जा सकते हैं ओर कुछ कमज़ोर । पर साधारणतः राज्यों का 
वर्गीकरण उनकी सरकार के आधार पर होता है। अतणएब जितने 
प्रकार की सरकारें होती हैं, उतने ही प्रकार के राज्य भी समभे 


जा सकते हैं। 
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राज्य और सरकार--जिस संगठित जनसमूह के द्वारा 
राज्य के काम-काज व्यवस्थित रूप से चलते है उसे सरकार कहते 
हें। सरकार राज्य की भाँति स्थायी नहीं होती । बह परिस्थिति के 
अनुकूल बदलती रहती हे। मृत्यु अथवा अवधि समाप्त होने के 
कारण, इस जनसमूह में निरंतर नये नय व्यक्ति आते रहते हें । 
कभी कभी तो इसका रूप ही बदल जाता हे। फिर भी किसी न 
किसी रूप में प्रत्यक राज्य में सरकार होती हे, इसमें संदेह नहीं । 
सरकार के बिना न तो राज्य की व्यवस्था हो सकती हे ओर न 
उसके काम ही पूरे उतर सकते हैं । 

सरकार के भेद---( अ ) राजतत्र ( /(०087८79 ), उच्च- 
जनतंत्र (0778000780०५), लाकतंत्र ([00770078०9)--भिन्न मिन्न 
कालों ओर स्थितियों के कारण सरकार के अनेक भेदों का हो 
जाना स्वाभाविक हे । यदि राज्य का सारा शासनाधिकार एक ही 
व्यक्ति के हाथ में होता हे तो उसे राजतंत्र कहते हें; यदि कुछ 
विशेष व्यक्तियों के हाथ में, तो उच्चजनतंत्र ओर यदि जनता के 
हाथ में, तो लोकतंत्र । राजतंत्र का सर्वोच्च अधिकारी राजा कहा 
जाता है। यदि राजा, राज्य के सारे काम, अपने ही इच्छानुसार 
करता है, नियमों के बंधन को नहीं मानता ओर जनता के हित 
अथवा अहित का भी ख्याल नहीं करता, तो ऐसे राजतंत्र को 
निरंकुश राजतंत्र ( ॥0800॥० '(०४७7/०४४ ) कहते हैं। परंतु 
यदि राजा नियमों के बंधन को मानता है, उनके प्रतिकूल न कुछ 
करवा ओर न कर सकता हे ओर उसके सारे काम प्रजा के हित के 

्‌ 
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लिए होते हैं, उसके विरुद्ध नहीं हो सकते, तो ऐसे राजतंत्र को परि- 
मित राज़तंत्र ([॥7)090 ॥[0787०ए ) कहते हैं । राजतंत्र की 
सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राजा नीति के अनुसार चले 
ओर स्थयं सच्चरित्र, बुद्धिमान ओर पक्तपातरहित हो। 

यदि राज्य का शासनाधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथ में होता है 
तो उसे उच्चजनतंत्र कहते हें । इसका मूल सिद्धांत हे योग्य 
पुरुषों का शासन । डउच्चजनतंत्र में शासनाधिकार कहीं बलवान 
मनुष्यों को, कहों धनी मनुष्यों को, ओर कहीं योग्य व्यक्षियों को 
होता हे। साधारणुतः इस प्रकार की सरकार में जन्म के ही आधार 
पर शासनाधिकार मिल जाता है । इस प्रकार की सरकार की सफ- 
लता का एकमात्र साधन एकता है। यदि उच्चजनों में फूट उत्पन्न हो 
जाती है तो उच्चजनतंत्र के विनाश में देर नहीं लगती । 

जब राज्य का शासनाधिकार जनता के हाथ में होता है तो 
उसे लोकतंत्र कहते हैं । ऐसी सरकार दो प्रकार की होती है-- 
( ९) प्रत्यक्ष लोकतंत्र ( [)7700०6 [)07008०ए ) ओर ( २ ) 
प्रतिनिधि लोकतंत्र ( 90]१7080॥08॥079 )077000780ए ) | प्रत्यक्ष 
लोकतंत्र में सब लोग स्वयं अपने शासन के नियम आदि बनाते हैं। 
पुराने समय में कुछ देशों में इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र थे। 
उदाहरण के लिए यूनान के नगर-राज्यों (007 808008 ) का नाम 
लिया जा सकता है। वहाँ एक एक नगर का ही राज्य होता था। 
उसके निवासी नागरिक कहलाते थे, और वे ही एक स्थान पर 
मिलकर अपने राज्य का शासन करते थे | 
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परंतु अब राज्यों का क्षेत्र यूनान के नगर-राज्यों से कहीं बढ़ 
गया है। इसलिए अब यह संभव नहीं कि उनके सभो नागरिक 
प्रत्यक्ष रूप से नियम आदि बना सकें । अतण्व वे एक स्थान पर 
एकत्र हाने के बजाय अपने में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं । ये 
जनता के प्रतिनिधि कहलात हैं ओर राज्य का सारा कामकाज करते 
हैं। इस तरह जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन करती है। 
ऐसे लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं । 

प्रतिनिधि शासन-प्रणालो जिन देशों में प्रचलित होतो हे, 
वहाँ के प्रायः सभी वयस्क्र स्त्रियों ओर पुरुषों को प्रतिनिधि चुनने 
का अधिकार हांता है। प्रतिनिधि शासन-प्रणाली की सफलता 
के लिए यह आवश्यक है कि जनता योग्य प्रतिनिधियों को चुने 
ओर ऐसे व्यक्ति प्रतिनिधि बनने के लिए तेयार हों। जनता के 
प्रतिनिधियों का धर्म हे कि वे निर्भाकर हाकर उसकी भलाई के लिए 
लड़ें ओर स्वाथ-साधन के लिए सवंसाधारण के हितों पर 
आधात न होने दें। 

एकात्मक ( “४७7४ ) सरकार और संघ (०१०१७! ) 
सरकार--केंद्रीय ओर प्रांतीय सरकार के संबंध के आधार पर, 
सरकार के एकात्मक सरकार ओर संघ-सरकार--ये दा भेद किये 
जा सकते हैं। एकात्मक सरकार में राज्य के सारे काम केंद्रोय 
सरकार के अधीन होते हैं। प्रांतीय सरकारें केवल शासन के 
सुभीते के लिए बनायी जाती है। उन्हें अपने अधिकार केंद्रीय सर- 
कार भै मिलते हैं ओर वे सर्वदा उसी के अधीन होती ओर उसी 
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के निरीक्षण में राजकाज करती हैं। केंद्रीय सरकार की आज्ञा 
मानना उनके लिए अनिवाय होता हे। इस प्रकार की सरकार में 
राज्य का कोई भी काम एसा नहीं हे जो केंद्रीय सरकार के अधीन 
अथवा निरीक्षण में न हो । 

संघ-सरकार की व्यवस्था इससे भिन्न होती है। यदि कई छोटे 
छोटे राज्य पास पास हों, ओर उनमे भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति 
आदि की समानता हो, तो साधारणत: किसी बाहरी ख़तरे अथवा 
आधिक लाभ के लिए, वे सब मिलकर एक नयी सरकार स्थापित 
करते हैं ओर उसे शासन-संबंधी कुछ ऐसे अधिकार प्रदान करते 
है जो सब राज्यों पर लागू हों । शेष अधिकार वे अपने ही अधीन 
रखते हैं। इस प्रकार की सरकार को संघ-सरकार कहते हैं । 
संयुक्त-राज्य अमेरिका की सरकार इसी प्रकार की है। कभी कभी 
संघ-राज्य मोजूदा एकात्मक राज्य को तोड़कर स्थापित किया जाता 
हे, ओर कार्य-विभाजन का ढंग भी दूसरा होता है। भारतीय 
संघध-राज्य आजकल के एकात्मक राज्य को तोड़कर बनेगा । केनाडा 
में, प्रांतीय सरकारों के अधिकार निश्चित कर दिये गये हैं और 
शेष अधिकार केंद्रीय सरकार के अधीन रखे गये हैं । 

प्रत्यक संघ-सरकार में निम्नलिखित तीन बातों का होना 
आवश्यक होता है--( १) लिखित शासन-विधान, जो आसानी 
से बदला न जा सके; ( २ ) शासन-विधान के अनुसार कारय- 
विभाजन ओर (३ ) न्यायालयों का विशेष स्थान । कार्य-विभा- 
जन और शासन-विधान के कारण, संघ-राज्य और उसके अंत- 


( ६6 ) 


गंत राज्यों में कमी कभी मतभेद हो जाता है । उस मतभेद के तय 
करने का अधिकार संघीय न्यायालय को दिया जाता है । 

अमेरिका के स्वातंत्य-युद्ध के पश्चात्‌, संसार के भिन्न भिन्न 
भागों में संघ-सरकार का खूब प्रचार हुआ है। जिन देशों का 
क्षेत्रफल अधिक हो, जिनमें भाँति भाँति की संस्क्रति हो ओर 
जिनके निवासी एकता लाभ के साथ साथ अपनी खतंत्र 
संस्क्रति की रक्षा के पक्त में हों, उनके लिए. संघ-सरकार ही उप- 
युक्त सरकार हो सकती हे । क्‍ 

एकात्मक सरकार ओर संघ-सरकार दोनों प्रतिनिधि सरकार 
के रूप में हो सकती हैं। इँगलेंड की सरकार एकात्मक प्रति- 
निधि सरकार है, ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार संघ 
प्रतिनिधि सरकार । 

सभात्मक ( ?7907707697ए ) ओर अध्यक्षात्मक 
( 276806709) ) सरकार -उ्यवस्थापक मंडल ओर शासक- 
मंडल के संबंध के आधार पर सरकार के सभात्मक सरकार ओर 
अध्यक्तात्मक सरकार दो भेद किये जा सकते है। सभात्मक 
सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। ऐसी सरकार में 
शासक-मंडल, व्यवस्थापक मंडल का अंग होता है और अपनी 
नीति तथा कामों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होता है । यदि 
व्यवस्थापक मंडल का शासक-मंडल में विश्वास न रह जाय ओर वह 
अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार कर दे, तो उसे (शासक-मंडल को ) 
अपने मद से हटना पड़ता है । इंगलेंड की सरकार इसी प्रकार की 
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सरकार है । .अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था इससे भिन्न होती 
हे। उसमें शासनाधिकार एक अध्यक्ष के अधीन होता हे। वह 
नियत काल के लिए जनता द्वारा चुना जाता है । उसकी सहायता 
के लिए एक कायकारिणी समित्ति होती हे। उसके सदस्यों को वह 
स्वयं नियुक्त करता है । कार्यकारिणी समिति के सदस्य अपने कामों 
के लिए अध्यक्ष के ही श्रति उत्तरदायी होते है । अध्यक्षात्मक सर- 
कार में शासक-मंडल, ओर व्यवस्थापक मंडल दोनों एक दूसरे से 
अलग रहते है । सभात्मक सरकार की भाँति, अध्यक्षात्मक सर- 
कार में शासक-मंडल, व्यवस्थापक मंडल का अंग नहीं होता ओर 
न वह उसके प्रति उत्तरदायी हो हाता हे । व्यवस्थापक मंडल के 
अविश्वास के प्रस्तावों का उसके कार्यकाल पर कुछ असर नहीं 
पड़ता। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक सरकार हे। 

शासन-विधान--सरकार चाहे जिस प्रकार की हो, प्रत्येक में 
शासन-विधान का होना आवश्यक है । शासन-विधान उन नियमों 
का सामूहिक नाम है जिनके अनुसार सरकार संगठित की जाती है 
ओर शासकों तथा शासितों के अधिकार तथा कतेंव्य निधारित किये 
जाते हैं। शासन-विधान या तो लिखित (५४:४॥॥०४) होता -है या 
अलिखित ((779५770097) । कुछ देशों का शासन-विधान आसानी 
से बदला जा सकता है । ऐसे शासन-विधान को लचकदार (7०- 
»0]0) शासन-विधान कहते है। पर कुछ देशों में शासन-विधान 
के बदलने की विशेष व्यवस्था होती हे। ऐसे शासन-विधान को 
बेलचक (20) शासन-विधान कहते हैं। इंगलेंड का शासन- 
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विधान लचकदार अलिखित शासन-विधान है ओर संयुक्त-राज्य 
अमेरिका का शासन-विधान लिखित बेलचक शासन-विधान है । 
सरकार के अंग- प्रत्येक शासन-विधान में सरकार के विभिन्न 
अंगों के संगठन ओर अधिकारों का वर्णन होता हैं। चाहे जिस 
प्रकार की सरकार हो उसको अपने काम का बँटबारा करना ही 
पड़ता है । एक या कुछ व्यक्ति मिलकर राज्य के सब काम नहीं 
कर सकते। सरकार के जितने काम होते हैं वे प्रधान रूप से तोन 
विभागों के अंतर्गत होते ह--(१) उ्यवस्थापक मंडल (,९४१9]8- 
$प/6 ); (२) शासक-मंडल ( 7456८प/१7०० ); (३) न्याय-विभाग 
( 7प्रता८ंक्षाए ) । इन्हीं तीन विभागों में सरकारी काम करने- 
वाले सभी कर्मचारियों ओर उनके कर्तव्यों का समावेश होता है । 
ये सरकार के अंग हैं । जिस तरह शरीर के भिन्न भिन्न अंग, 
स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे से मिले होते हैं ओर एक दूसरे से 
हिलमिलकर काम करते है उसी तरह सरकार के उक्त अंग भी 
अपने अपने कामों के लिए स्वतंत्र होते हुए भी सहयोगी होते हैं । 
व्यवस्थापक मंडल---निरंकुश राजतंत्र को छोड़कर अन्य 
प्रत्यक प्रकार की सरकार में कुछ ऐसे लोग अवश्य होते है ज्ञिनको 
राज्य के नियम बनाने का अधिकार होता है। निरंकुश राजतंत्र में, 
साधारणतः राजा की इच्छा ही नियम का काम करती हे। परंतु 
अन्य प्रकार की सरकारों में नियम बनाने के लिए एक या दो 
सभाएँ होती हैं । यदि एक सभा हो तो उसे व्यवस्थापक सभा कहते 
हैं और यदि दो, तो व्यवस्थापक मंडल । संसार के अधिकांश देशों 
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में आजकल दो सभाओं के व्यवस्थापक मंडल हैं। उनमें से एक 
सभा को छोटी सभा (.,0७०/ म्र०८४७ ) और दूसरी को बड़ी 
सभा ( 09]0०/ 0४४७ ) कहते हें । 

छोटी सभा का यह अर्थ नहीं कि उसका आकार छोटा होता 
है । साधारणत: उनके सदस्यों की संख्या बड़ी सभा के सदस्यों 
की संख्या से अधिक होती हे। अधिकारों में भी छोटी सभा बड़ी 
सभा से बढ़कर होती हे। उसके छोटी सभा कहे जाने का कारण 
यह है कि उसमें छाटे आदमियों अथाोत्‌ जनता के प्रतिनिधि बैठते 
हैँं। लोकतंत्र स्थापित होने के पूर्व अलबत्ता डसके अधिकार बड़ी 
सभा की अपेक्षा कम थे । 

छाटी सभा के सब अथवा अधिकांश सदस्य जनता द्वारा चुने 
गय उसके प्रतिनिधि होते है । जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो 
चुका है, वहाँ छोटी सभा के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए प्रायः 
सभी वयस्क स्त्रियों ओर पुरुषों को वोट देने का अधिकार होता है । 
कुछ देशों, जैसे फ्रांस, में अभी तक स्त्रियों को वोट देने का अधि- 
कार नहीं दिया गया हे ओर कुछ में वयस्क होने के अतिरिक्त 
शिक्षा, संपत्ति-संबंधी कुछ नियम होते हैं। छोटी सभा का कार्य- 
काल भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होता हे | प्रायः इस सभा के 
साल में दो अधिवेशन होते हैं, पर साल सें एक अधिवेशन का 
होना अनिवाये सममा जाता है । भारतवर्ष में माजूदा छोटी सभा 
के कुछ सदस्यों को (शिक्षा ओर संपत्ति-संबंधी नियमों के अनु- 
सार ) जनता चुनती हे, ओर कुछ को सरकार मनोनीत करती हे। 
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बड़ी सभा के निर्मोण करने की व्यवस्था भिन्न भिन्न देशों में 
भन्न भिन्न होती हे | कुड् देशों, जैसे इँगलेंड, में बड़ी सभा के सारे 
प्दस्य सर्वोच्च शासक्र अथवा राजा के द्वारा मनोनीत किय जाते 
है; कुछ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, में जनता द्वारा चुने जाते हैं; कुछ, जैसे 
इक्षिणी अफ्रोका, में छोटी सभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हें; 
ओर कुड, जैसे भारतवष, में कुछ जनता के द्वारा चुने जाते हैं 
ग्रोर कुछ सर्वोच्च शासक द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । बड़ी सभा 
फ्रा कार्यकाल भो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होता है | वयव- 
थापक मंडल की दोनों सभाओं के अधिकार, आशिक प्रस्तावों को 
ड्रोडुकर साधारणतः समान हात ह । किसी प्रस्ताव के नियम 
बनने के लिए यह आवश्यक है कि दानों सभाएँ एकमत हों | यदि 
रोनों सभाओं में मतभेद हाता हे ता या तो वह प्रस्ताव गिर जाता 
?, या बड़ी सभा को दबना पड़ता हे, या दोनों सभाओं के संयुक्त 
ग्रधिवेशन का निणय, दोनों सभाओं का निणय समझता जाता हे । 

केवल नियम बनाना ही व्यवस्थापक मंडल का काय नहीं 
'ता । जिन देशों में उत्तरदायी सरकार है वहाँ व्यवस्थापक मंडल 
गासन का निरीक्षण करता है ओर अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा 
गासक-मंडल को अपने पद से हटा तक सकता है। राज्य की 
ग्राथिक अवस्था की देखरेख का अधिकार साधारण॒तः व्यवस्थापक 
ंडल, विशेष रूप से उसकी छोटी सभा, को होता हे । 


शासक-मंडल (%००प४४० )--प्रत्येक प्रकार की सर- 
ड़र मैं एक व्यक्ति अथवा संस्था ऐसी होती है जो व्यवस्थापक 
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मंडल के द्वारा बनाये गये नियमों को कार्यरूप में परिणत करती 
हे। इंगलेंड ओर अमेरिका के शासक-मंडल एक ही व्यक्ति के 
अधीन है, ओर स्विटजरलेंड का एक सभा के अधीन । जिस व्यक्ति 
के अधीन शाप्तक-मंडल होता है वह, कुछ देशों में अपने अधि- 
कारों का वास्तविक उपयोग कर सकता है, पर कुछ देशों में उसके 
अधिकार नाममात्र के लिए हाते हैं । इंगलेंड के राजा ओर फ्रांस 
के राष्ट्रपति के अधिकार केवल नाम के लिए ( '०7४78/ ) हैं, 
परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकार वास्तविक (898)) अधि- 
कार है। भिन्न भिन्न देशों के सर्वोच्च शासक भिन्न भिन्न ढंग से 
नियुक्त होते हैं । इंगलेंड की राजगद्ठी पुश्तैनी है । पिता के पश्चात्‌ 
ज्येष्ठ पुत्र राज्य का अधिकारी होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति को 
व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाएँ चुनती है । अमेरिका के राष्ट्रपति 
को जनता के द्वारा चुने गये निवोचक चुनते हैं । स्विट्जरलैंड 
की कोंसिल को वहाँ के व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाएँ 
चुनती है। 

पुश्तेनी सर्वोच्च शासकों को छोड़कर भिन्न भिन्न देशों में सर्वोच्च 
शासकों का कायकाल अलग अलग होता हैे। भारतब्ष के गव- 
नेर जनरल को इँगलेड के सम्राट पाँच बरस के लिए नियुक्त 
करते हैं । कुछ देशों के सर्वोच्च शासक बनने के लिए एक व्यक्ति, 
जितनी बार चाहे चुना जा सकता हे; परंतु कुछ की व्यवस्था ऐसी 
नहीं होती । कोई व्यक्ति दो बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति 
नहीं चुना जा सकता | 
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प्रत्येक ऐसे देश में, जहाँ का शासनाधिकार एक मनुष्य के हाथ 
में होता हे, सर्वोच्च शासक की सहायता के लिए एक समिति होती 
हे | इंगलेंड में इस समिति को मंत्रिमंडल ( (80770॥ ) कहते हैं। 
सम्राट कॉमन सभा के बहुसंख्यक राजनीतिक दल के नेत। को 
प्रधान मंत्रों नियुक्त करते हैं. ओर प्रधान मंत्री को सिफारिश पर 
अन्य मंत्रियों को । प्रधान मंत्री ओर अ्रन्य मंत्री ही इँगलेंड और 
ब्रिटिश राज्य के वास्तविक शासक हैं। मंत्रिमंडल के सारे सदस्य 
लॉड सभा (00४० ० [,07१8) या कॉमन सभा ( 0780 ०7 
(007977078 ) के सदस्य हाते हैं। वे अपने कामों के लिए पालंमेंट 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सम्राट की प्रत्येक आज्ञा पर मंत्रि- 
मंडल के किसी न किसी मंत्री के हस्ताक्षर का हाना आवश्यक है । 

रु + ८. खां 
हस्ताक्षर करके वह मंत्री सम्राट की आज्ञा की जिम्मेदारी अपने 
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ऊपर ले लेता है। इंगलंड के सम्राट अपनी किसी सरकारी आज्ञा 
के लिए, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते । 

अमेरिका के राष्ट्रपति की सहायता के लिए भी एक काय- 
कारिणी समिति होती हे ; उसके सारे सदस्यों को राष्ट्रपति स्वयं 
अपने इच्छानुकूल नियुक्त करते हें। वे अपने कामों के लिए 
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे व्यवस्थापक मंडल के 

[मी कप क >. कर वि 
सदस्य नहीं होते ओर न हो सकते है । व्यवस्थापक मंडल का भी 
उन पर कोई अधिकार नहीं होता । 
475. & रः 4.५ हिल रे 

मंत्रिमंडल या कायकारिणी समिति ही, राज्य के भीतर ओर 

बाहँर, उसके कामों के लिए कमचारी नियुक्त करती, तथा उनके 


५ ०६) 


काम, वेतन आदि के नियम बनाती हे। राज्य की समस्त जल, 
थल, ओर नभ सेना ओर युद्ध का सारा सामान उसो के अधिकार 
में रहता हे। अन्य राज्यों से संबंध बनाये रखने, उनके यहाँ 
अपने राज्य के हितों की रक्षा करने आदि के लिए राजदूतों की 
नियुक्ति तथा उनसे मित्रता या युद्ध का निश्चय भी कार्यकारिणी 
समिति करदी है । इस तरह यह विदित होता है कि कार्यकारिणी 
ही राज्य के कानूनों को व्यवहार में लाती हे; उसमें शांति-वयवस्था 
रखती तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार सरकारी कर्ंचारी ओर 
अधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त करती हे । 
न्‍्याय-विभाग--राज्य के क़ानूनों का वास्तव में क्या अर्थ 
है, यह बतलाना सरकार के न्याय-विभाग का काम है । क़ानून 
का अथ समभकने में जहाँ कहीं मतभद होता हे वहाँ इसी विभाग 
के अधिकारी उसको स्पष्ट करते हैं। क़ानून के विरुद्ध काम करने- 
वालों के अपराध को मात्रा का निश्चय करके, उसके अनुसार 
क़ानून से निधारित दंड इसी विभाग के द्वारा दिया जाता है। संघ- 
सरकारों के अतिरिक्त अन्य सरकारों के न्‍्याय-विभाग के अधिकारी 
क़ानून की जाँच नहीं कर सकते | वे यह नहीं कह सकते कि अमुक 
क़ानून ठीक है या नहीं, अथवा उसका अमुक अंश अनुचित है । 
उनका काम सरका ते क़ानून के अनुसार न चलनेवालों के कामों 
पर विचार करना होता है | न्याय-विभाग के द्वारा ही राजकीय 
नियमों का पालन ओर जनता में मान होता हे। इस विभाग में 
बहुत से कमेचारी, अधिकारी और न्यायाधीश होते हैं । उन सबको 
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क़ानून के समभने में योग्य ही नहीं होना चाहिये, वरन्‌ दृढचरित्र 
और नितांत निष्पक्ष भी होना चाहिये। इसके बिना वे न्याय के 
प्रति लोगों में #द्धा ओर विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। 

भिन्न भिन्न देशों के न्यायाधीश भिन्न भिन्न ढंग से नियुक्त किये 
जाते हैं। अधिकांश देशों में उनको नियुक्त करने का अधिकार 
सर्वोच्च शासक को होता है। इंगलेंड ओर अमेरिका के न्याया- 
घीशों को क्रमशः सम्राट ओर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं । स्विट्जर- 
लैंड के संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को, व्यवस्थापक मंडल 
चुनता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल सब देशों में समान नहीं 
होता हे। साधारणतः न्यायाधीश, अवकाश ग्रहण करनेवाले 
नियमों के अंतर्गत अपने जोवन काल के लिए नियुक्त किये जाते 
हैं। मर्यादापूवंक रहने के लिए उनको पयाप्त वेतन मिलता है । 

तीनों अंगों का परस्पर संबंध--अ्द्यपि सरकार के तीनों 
अंगों के काम अलग अलग है, तो भी उनका एक दूसरे से घनिष्ट 
संबंध है । कुछ विद्वानों का मत है कि सरकार के तीनों अंगों 
को एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना चाहिये । यदि तीनों अंगों 
के काम एक ही व्यक्ति अथवा सभा के अधीन होंगे तो उस व्यक्ति 
अथवा सभा के निरंकुश हो जाने का भय है। यह मत कुछ अंश 
तक ठीक है। लेकिन सरकार के कामों को ऐसे क्षेत्रों में विभक्त 
करना, जिनका एक दूसरे से कुछ भी संबंध न हो, असंभव 
है । सरकार के तीनों अंग एक शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के 
समान हैं । जिस प्रकार शरीर के अंग अलग अलग काम करते 
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हुए भी मिलकर शरीर की रक्षा का काम करते हैं, उसी प्रकार 
सरकार के तीनों अंगों का अलग अलग कायक्षेत्र तो हे, पर उन 
सबका मिलकर चलना भी परमावश्यक है । न्यायाधीश क़ानून के 
भंग करनेवाले को दंड अवश्य दे सकता हे, परंतु उस दंड का 
प्रयोग, शासक-मंडल के अंतर्गत पुलिस ओर कारागार-विभाग 
की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इस तरह न्याय की रक्षा 
शासक-मंडल के द्वारा होतो है। न्‍न्याय-विभाग का सब ठयय, समस्त 
सरकारी व्यय की भाँति, व्यतव॒स्थापक मंडल के खीकार करने पर 
ही हो सकता है । अतः न्याय-विभाग की स्थिति व्यवस्थापक मंडल 
की इच्छा पर निर्भेर हे। यदि न्‍्याय-विभाग न हो तो व्यवस्थापक 
मंडल के द्वारा बनाये गये क़ानूनों का ठीक अथ जानना असंभव 
हो जाय ओर इस कारण शासक-मंडल को अपना काय॑त्षेत्र सम- 
भने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसलिए सर- 
कार के इन तीनों अंगों का आपस में गहरा नाता हे । 


अभ्यास 
१--राजतंत्र पर एक लेख लिखिये | 
२--लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हें ? उनका श्रंतर समभाइये । 
३--एकात्मक और संघ-सरकार का भेद समकाकर लिखिये । 
४--सभात्मक श्रोर श्रध्यक्षात्मक सरकारों को कंसे पहचाना जा सकता है ? 
५--शासन- विधान को परिभाषा लिखिये । क्‍या कोई देश शासन-विधान 
के बिना हो सकता हे ? 
<६--स रकार के भिन्न भिन्न श्रंगों का नाम लिखिये श्रौर यह बतलाइये 
कि उनसें परस्पर क्‍या संबंध हे । 





आठवों अध्याय 


नागरिक के अधिकार और कतेव्य 
(डिहा8 छापे [प॥08 0 (॥020॥8.) 


राज्य और नागरिक का संबंध--अश्रधिकार और क॒तंव्य का परस्पर 
संबंध --नागरिक के अ्रधिकार--राज्य की आर से समानता का व्यव- 
हार, जीवन श्रोर संपत्ति की रक्षा, श्राथिक श्रधिकार, शिक्षा का भ्रधि- 
कार, धामिक स्वतंत्रता का श्रधिकार, विचार, भाषण और लेख 
की स्वतंत्रता का श्रधिकार, सभा करने का भ्रधिकार, राजनीतिक 
श्रधिकार, अ्रधिकारों की सोमा श्रौर उनका सदुपयोग--नागरिक के 
कतेव्य--उपसंहार । 


राज्य और नागरिक का संबध--ंम देख चुके हैं कि 
राज्य ओर नागरिक का घनिष्ट संबंध है । दोनों एक दूसरे के प्रति 
अधिकार ( 02008 ) और कतेठ्य ( [)प068 ) के बंधन में बंधे 
हुए है। राज्य को चाहिये कि वह नागरिक की भलाई के लिए हर 
प्रकार के प्रयल् करे ओर उसके जीवन को सुखमय बनाबे। नाग- 
रिक को चाहिये कि राज्य के नियमानुकूल कामों में उससे 
सहयोग करे ओर उसकी, अपने कतंव्यों के पालन करने में सहा- 
यता करे। इस अध्याय में हम विशेष रूप से नागरिक के अधि- 
कार। और कतेव्यों पर प्रकाश डालेंगे । 
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अधिकार और कतेव्य का परस्पर संबंध--अधिकाः 
किसे कहते हैं ? इस शब्द की सर्वमान्य परिभाषा बतलाना कठिन् 
हे | कुछ लोग इंश्वरीय प्राकृतिक अथवा जन्मसिद्ध अधिकारों पः 
ज़ोर दिया करते है ओर कुछ लोग कानूनी अधिकारों पर | सामा 
न्‍्यतः अधिकार शब्द का अथ हे, हमारी वह शक्ति, जिसके कारण 
हम उन सब कामों को कर सकते है, जिनका करना हमारे उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए आवश्यक हे । यदि अपने विचारों को खतंत्रता 
पूर्वक प्रकट करने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती हो, तो खतंत्रता 
पूर्वक विचार प्रगट करना हमारा अधिकार है। प्रत्येक उन्नतिशीर 
देश में जनता को ऐसी शक्ति स्वयं राजकीय नियमों से मिल जात॑ 
है। परंतु राजकीय नियम अभी तक कहीं भी पूर्ण नहीं हो पार 
हैं । अतएव मनुष्य के क़ानूनी अधिकार भी अभी तक उर 
अवस्था में नहीं हें जिसमें उनको वास्तव में होना चाहिये | यह 
कारण है कि कभी कभी क़ानूनों का विरोध करके भी लोग अप 
अधिकारों के लिए लड़ते हैं। 

जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कतंठ्य भी होते हैं। अधिका 
ओर कतंव्य दोनों एक दूसरे के रूप हैं | यदि हमें कोई अधिका 
दिया जाता है, ता उस अधिकार पर अमल करने का कतेव्य भ॑ 
हम पर लादा जाता है। यदि शिक्षा प्राप्त करना हमारा अधिका 
है, तो उसकी व्यवस्था होने पर शिक्षित होना, हमारा कतेंढ 
भी है । यही नहीं, हमारे अधिकारों के कारण, दूसरों पर भ 
अनेक बंधन लादे जाते हैं । यदि हमें किसी काम के करने व्‌ 
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अधिकार होता है, तो दूसरों पर यह बंधन होता है कि वे हमें 
उस काम को करने दें । अधिकार, कतंठ्य ओर बंधन तीनों का 
प्रत्यक्ष संयोग हे । 

नागरिक के अधिकार---सब देशों में नागरिकों के अधि- 
कार एकसे नहीं होते हैं । यहाँ पर हम उन सबकी अलग अलग 
गिनती नहीं कर सकते । केवल इतना ही कह सकते हे कि मनुष्य 
श्रसंख्य अधिकारों की गठरी-मात्र हे। जीवन के प्रत्यक क्षेत्र में 
उसके अधिकार होते हैं । अधिकारों के बिना वह कुछ नहीं कर 
सकता । नीचे हम नागरिक के केवल उन्हीं अधिकारों का विवेचन 
करेंगे, जिनका वह राज्य की ओर से अधिकारी हे। 

( अर ) राज्य की ओर से समानता का व्यवहार-्रत्येक 
नागरिक का अधिकार हे कि राज्य उसके साथ बेसा ही व्यवहार 
करे जैसा किसी अन्य नागरिक के साथ । राज्य के सब नागरिक 
समान होते हैं । जाति-पाँति, घराने, धम, शरीर के रंग, संपत्ति 
आदि के कारण राज्य की दृष्टि में वे छोटे-बड़े नहीं हो सकते । 
इसलिए राजकीय व्यवहारों में जैसे, शिक्षा, चिकित्सा, नोकरी 
एवं अन्य सार्वजनिक वस्तुओं पर प्रत्येक नागरिक का समान 
अधिकार होना चाहिये। 

( ब ) जीवन ओर संपत्ति की रक्षा-प्रत्येक नागरिक का 
अधिकार है कि राज्य उसके जीवन ओर संपत्ति की रक्षा करे। 
यदि नागरिक का जीवन हमेशा खटके में रहता है और उसे इस 
बात का विश्वास नहीं होता कि वह अपनी संपत्ति को भोग सकेगा 

६ 
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तो उसका जीवन ओर संपत्ति दोनों एक प्रकार से व्यथ हो जाते 
हैं। अतणव प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि राज्य उसके 
जीवन को रक्षा, भीतरी ओर बाहरी दोनों प्रकार के शत्रुओं से 
करे, यहाँ तक कि उसे आत्महत्या तक न करने दे। राज्य को 
चाहिये कि वह नागरिकों को इस योग्य बनावे कि आवश्यकता 
पड़ने पर अश्ल-शब्त्रों का प्रयोग करके वे खय॑ अपने प्राणों की 
रक्षा कर सकें । संपत्ति की रक्षा उतनी ही आवश्यक हे जितनी 
जीवन की रक्षा । संपत्ति के लॉभ के कारण ही मनुष्य अपने काम 
में लगा रहता है। संपत्ति ही के लिए वह मेह ओर धूप, आग 
ओर धुआँ आदि का ख्याल न करके निरंतर मेहनत किया करता 
हैं। यदि उसे यह भय हो कि वह अपनी गाढ़ी कमाई को भोग न 
सकेगा ओर राज्य अथवा कोई व्यक्ति उससे उस संपत्ति को छीन 
लेगा, तो फिर किस आशा से वह अपना पसीना बहाकर धन 
कमाने की कोशिश करेगा ? ऐसी अवस्था में समाज की उन्नति रुक 
जाने की आशंका है । अतएवबं नागरिक का अधिकार है.कि राज्य 
उसके जीवन ओर संपत्ति दोनों की रक्षा करे। 

( स ) आधिक अधिकार--प्रत्येक नागरिक का अधिकार है 
कि वह अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ काम करे। 
यदि उसे कोई काम नहीं मिलता तो राज्य का कतंठ्य है कि उसे 
काम दिलाबवे ओर जब तक काम न मिल्ष सके, उसके भरण-पोषण 
का प्रबंध करे | नागरिक का यह भी अधिकार हे कि काम करने 
के बदले उसे मज़दूरी मिले ओर उसे उचित समय से अधिक काम 
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न करना पड़े। कुछ देशों में मज़दूरों एवं नोकरों से तेरह या 
चोदह घंटे तक काम लिया जाता है । इतने अधिक काम से उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नागरिक का यह अधिकार है कि राज्य 
उसके साथ ऐसा दुवग्यवहार न होने दे । कई देशों में अभी तक 
बेगार की प्रथा प्रचलित हे। नागरिक का अधिकार है कि राज्य 
उसे इस प्रकार के अत्याचार से बचावे । 

( द ) शिक्षा का अधिकार--नागरिक का अधिकार है कि 
राज्य उसकी शिक्षा का समुचित प्रबंध करे । जब तक नागरिक 
शिक्षित न होगा, वह यह न जान सकेगा कि अमुक परिस्थिति में 
उसको क्या करना चाहिये। शिक्षा के बिना उसे अपने दायित्व का 
ठीक ठीक पता नहीं चल सकता । शिक्षा के ही सहारे मनुष्य 
अज्ञान को दूर करके अपने सारे काम समझ बूककर करता है। 
यदि मनुष्य शिक्षित नहीं होते ता वे दूसरों के कहने में आकर 
सोचे समभे बिना ही ऐसे अनेक काम कर डालते हैं जिनके लिए 
पीछे से वे पछताया करते हैं । अतएवं नागरिक का यह अधिकार 
है कि राज्य उसकी समुचित शिक्षा का प्रबंध -करे | 

(य ) धामिक ख़तंत्रता का अधिकार--नागरिक का अधिकार 
है कि धामिक बातों में उसे पूरी स्वाधीनता मिले। धर्म मनुष्य के 
विश्वास पर निभर होता हे। उसके लिए वह प्राण तक देने को 
तेयार रहता है; परंतु उसे छोड़ने या उसके प्रतिकूल कुछ करने के 
लिए तेयार नहीं होता। धर्म के ही नाम पर भूतकाल में असंख्य 
मनुष्य» मारे गये हैं और कुछ देशों में अब भी मारे जा रहे हें.। 
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इसलिए राज्य को चाहिये कि प्रत्येक नागरिक को धार्मिक खाधी- 
नता दे ओर ऐसी व्यवस्था करे कि एक धर्मवाले दूसरे धमंवालों 
पर अत्याचार न कर सके। धार्मिक स्वाधीनता और धार्मिक सहि- 
ध्णुता के कारण ही नागरिक का जीवन सुखमय एवं विवाद-रहित 
हों सकता है। अतएव नागरिक का अधिकार है कि राज्य उसे धामिक 
खतंत्रता दे ओर इस खतंत्रता के उपयोग की समुचित व्यवस्था करे। 

( र) विचार, भाषण ओर लेख की स्वतंत्रता का अधिकार-- 
नागरिक का अधिकार है कि उसे विचार, भाषण ओर लेख की 
स्वतंत्रता हो। विचार की खतंत्रतां के बिना मनुष्य कृप-मंडूक की 
भाँति पुरानी रूढ़ियों ओर पद्धतियों से छुटकारा नहीं पा सकता । 
विचार की खतंत्रता के पश्चात्‌ ही मनुष्य बोलकर ओर लिखकर 
अपने विचारों को प्रकट करता हे। अतएव विचार की सख्तंत्रता 
के साथ साथ भाषण और लेख की खतंत्रता भी होनी चाहिये । 
इसके बिना ।वचार-स्वातंत्रय निरर्थक है। बोल ओर लिखकर ही, 
मनुष्य अपने दुःखों को प्रकट कर सकता है, अपनी असुविधाओं 
को राज्य के सम्मुख उपस्थित कर सकता है ओर यह्‌ जान सकता है 
कि उसके विचारों के संबंध में दूसरों का क्या मत है। इस प्रकार 
विचार-विनिमय के पश्चात्‌ ही मनुष्य सच्चे ओर ठीक मार्ग पर आ 
सकता है। अतएव नागरिक का यह अधिकार है कि राज्य उसके 
विचार, भाषण ओर लेख की स्वतंत्रतां का समुचित प्रबंध करे। 

( ल ) सभा करने का अधिकार--नागरिक का अधिकार है. 
कि सभा आदि करके सवसाधारण के सामने वह अपने विचारों 
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को प्रकट कर सके, ओर सर्वसाधारण के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
सहयोग से नागरिकों के अन्य अधिकारों की माँग उपस्थित कर 
सके । मनुष्य अपनी व्यक्तिगत्‌ हेसियत से कुछ नहीं कर सकता | 
समाज का एक व्यक्ति समुद्र के एक बूँद के समान है; परंतु साबे- 
जनिक सभाओं द्वारा अन्य मनुष्यों का सहयोग प्राप्त करके वह समुद्र 
की धारा की भाँति आगे बढ़ सकता है । अतण्व विचार-विनिमय 
एवं अपनी आवश्यकताओं को जोरदार बनाने के लिए नागरिक का 
यह अधिकार हे कि उसे सभा आदि करने की स्तंत्रता हो | 
(व) राजनीतिक अधिकार-्रत्यक नागरिक का अपने देश 
के शासन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ अधिकार 
होना उचित है। लोकतंत्र में त! इस अधिकार के बिना, मनुष्य 
पक्का नागरिक तक नहीं हो सकता । प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह 
स्त्री हो चाहे पुरुष, वयस्क होते ही वोट देने का अधिकार मिलना 
चाहिये। उसे निवोचित सभाओं के सदस्य बनने की स्वाधीनता 
होनी चाहिये ओर उस पद पर नियुक्त किये जाने का अधिकार, 
जिसके योग्य वह हो । राजनीतिक अधिकारों के कारण नागरिक 
को अपनी महत्ता का पता चलता है। ग़रीब से ग़रीब ओर कम- 
ज़ोर से कमज़ोर आदमी भी निवोचन के दिन यह कहकर प्रसन्न 
होता है कि आज वोट के कारण, बड़े से बड़ा अदमी भी, मुझसे 
बात करने को तैयार है, और आज मेरे मत का वही मान हे जो 
लखपती के मत का। इसलिए ओर इस कारण भी कि शासन- . 
संबंधी * प्रत्येक बात में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका 


( 5६ ) 


कुछ न कुछ सहयोग हो, यह आवश्यक प्रतीत होता हे कि नाग- 
रिक के उपयुक्त राजनीतिक अधिकार हों । 


अधिकारों की सीमा और उनका सदुपयोग--नाग- 


रिक के जिन अधिकारों का ऊपर उल्लेख हुआ है वे सीमा-रहित 
नहीं हैं । कोई नागरिक यह नहीं कह सकता ओर न उप्तको कहना 
ही चाहिय कि में अपने अधिकारों पर मनसमाना अमल करूँगा | 
उसे जीविका कमाने के लिए काम करने का अधिकांर अ्रवश्य हे, 
पर वह सरकार से यह नहीं कह सकता कि मुझे अमुक ढंग का 
ही काम मिलना चाहिये। उसे शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार 
है, पर वह यह नहीं कह सकता कि मुझे अमुक अध्यापक ही 
पढ़ावें। इसे सीमा के साथ, प्रत्येक नागरिक का यह भी कतंब्य हे 
कि वह अपने अधिकारों का सदुपयोग करे | भाषण ओर लेख की 
खतंत्रता का यह अथ नहीं कि एक नागरिक दूसरे नागरिक को 
बदनाम करने अथवा गालियाँ देने लगे। ऐसी अवस्था में तो इस 
अधिकार के होने से, न होना ही अच्छा हे । अतणएव उपयुक्त 
अधिकारों के साथ ही नागरिक का यह कतेव्य भी हे कि वह इन 
अधिकारों का सदुपयोग करे । राज्य का भी कतेव्य हे कि वह इन 
अधिकारों की समुचित व्यवस्था करे । इसमें संदेह नहीं कि अधि- 
कार और कतेंव्य दोनों एक दूसरे के रूप हैं। 

नागरिक के कतेव्य--जिस प्रकार नागरिक के, राज्य के 
प्रति , अधिकार होते हैं ओर राज्य के, उसके प्रति कतेंव्य, उसी 
प्रकार राज्य के, नागरिक के प्रति, अधिकार होते हैं और नागरिक 
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के उसके प्रति कतेव्य । प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह राज्य 
के प्रति पूरी निष्ठा रखे; उससे द्रोह न करे; तथा उसकी शांति और 
व्यवस्था में गड़बड़ी न पेदा करे | इतना ही नहीं, इनकी रक्षा में 
सरकार की सहायता भी करे. राज्य के क़ानूनों को प्रत्येक नागरिक 
को म्रानना चाहिये। आजकल प्रायः सबेत्र नागरिकों के प्रतिनिधि 
ही राजकीय नियम बनाते हैं। ये नियम जनता के हित के लिए 
होते हैं। इसलिए इनका पालन करना सव्वथा उचित है । हाँ, यदि 
कोई क़ानून व्यवहार में लोक के लिए अहितकर सिद्ध हुआ हो तो 
उसके हटाने या परिवतंन कराने का वैध आंदालन करना अनुचित 
नहीं । राज्य के अंतर्गत अगशणित सरकारी कामों ओर कर्मचारियों 
के वेतन के लिए धन की आवश्यकता होती है । यह धन राज्य 
के विविध करों से एकत्र होता है। यदि राज्य-कर न हों तो 
सरकार चल ही नहीं सकती | अतणव प्रत्यक नागरिक का 
कतेव्य है कि राज्य-कर देने में आनाकानी न करे ओर न किसी 
तरह से धोखा ही दे। इमानदारी हर एक नागरिक का आव- 
श्यक गुण है। राज्य-कर देने में भी अपनी प्रेरणा से ही इसका 
पालन होना चाहिये। 

देश की रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का कतेठ्य हे । सभी 
देशों में विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा करने ओर देश के भीतर 
व्यवस्था एवं शांति रखने के लिए सरकारी सेना होती हे । परंतु 
यह सेना प्रायः अपयाप्त होती हे । इसलिए दंगा, राज्यक्रांति या 
विदेशी शत्रु के आक्रमण के समय अपने देश की रक्षा करने के 
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लिए, आवश्यकता पड़ने पर हर एक समथ नागरिक को सेना में 
भरती होकर युद्ध करने से न हिचकिचाना चाहिये | इसके साथ 
ही ऐसे अवसरों पर आवश्यक धन, युद्ध-सामग्री, खाद्य पदा्थे 
आदि से सहायता करना भी नागरिकों का धर्म है। नागरिकों को 
चाहिये कि वे घायलों की चिकित्सा, रखवाली आदि के लिए भी 
उपयुक्त प्रबंध करें। 


इनके अतिरिक्त प्रत्यक नागरिक का कतव्य हे कि वह राज्य 
के अनेक विभागों के कमंचारियों को उनके कतेव्य-पालन में सह- 
योग दे । जनता के प्रतिनिधियों का चाहिये कि वे नियम बनाते 
समय हृढ़ता, निःस्वाथ ओर विवेक के अनुसार काम करें और 
जाति, संप्रदाय, धर्म आदि के संकुचित विचारों से अपने मत 
को दूषित न होने दें। न्यायाधीशों के न्याय को मानना भी 
नागरिकों का कतंव्य हे । 


उपसहार--ईस अध्याय में हमने नागरिकों के कुछ अधि- 
कारों ओर कतंव्यों का विवेचन किया है। इनसे यह न समभना 
चाहिय कि नागरिक के अन्य अधिकार ओर कतेंव्य है ही नहीं। 
यहाँ तो हमने केवल राजकीय जीवन के कुछ अधिकारों और 
कतंव्यों पर प्रकाश डाला है। उनके आधार पर हम यह कह 
सकते हैं कि यदि राज्य ओर नागरिक अपने अपने अधिकारों 
ओर कतेव्यों का पालन करें तो नागरिक का जीवन सचमुच 
सुखमय हो सकता हे। 
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अभ्पास 


१--अधिकार की परिभाषा लिखिये और यह बतलाइये कि अधिकार 
और कतेंव्य में क्‍या संबंध हे । 

२--नाग रिक के श्राथिक अधिकारों को समभाकर लिखिय । 

३--नागरिक के राजनीतिक अधिकारों पर एक लेख लिखिये । 

४-.- मनुष्य अधिकारों की गठरी-मसात्र है “--इस वाक्य को समभाइये । 

५--नाग रिक के राज्य के प्रति कौन कौन से कतंव्प हें ? 


नवां श्रध्याय 
देश-प्रेम और विश्व-शांति 

देश-प्रेम--देश-प्रेम प्रगट करने के ढंग--देश-प्रेम और मानवता--- 
हमारा देश-प्रेम । 

देश-प्रेम--जिस देश में कोई मनुष्य ओर उसके पूर्वज 
पेदा हुए तथा पले हों; जहाँ उसकी संतति पेदा होती, पाली-पोसी 
जाती और रहती हो, वही उसका स्वदेश हे । जहाँ कोई जाकर 
बस जाता है ओर जीवन बिताता हे, वह भी उसका स्वदेश हे। 
वहीं की हवा में साँस लेकर वह जीता हे; वहीं का पानी पीता, 
अन्न खाता ओर वस्त्र पहनता हे; वहीं की मिद्टी-पत्थर से घर 
बनाता हे ओर उसमें आराम से रहता हे; वहीं नित्यप्रति व्यवसाय 
करता है; खेती, मेहनत, मजदूरी जैसे शारीरिक या अध्ययन- 
अध्यापन जैसे मस्तिष्क-संबंधी कार्य करता हे । वहीं वह जन्म 
लेता ओर वहीं शरीर त्यागता है । इस तरह उसकी सभी लोकिक 
आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ ओर आशाएँ वहीं पूरी होती हैं। 
इसलिए स्वदेश से आत्मीयता का अनुभव करना ओर मानना 
मनुष्यमात्र के लिए स्वाभाविक हे । 

स्वदेश केवल भूमि का एक छोटा या बड़ा ढुकड़ा, अथवा 
शासन-पद्धति विशेष द्वारा व्यवस्थित भोगोलिक रचना ही नहीं है। 
वह मनुष्य जाति की अनेक पीढ़ियों ओर उसके असंख्य विंचार- 
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शील ओर शक्ति-संपन्न महापुरुषों का क्रम क्रम से बनाया हुआ 
एक सांस्कृतिक संगठन भी है । इस तरह स्वदेश प्रकृति की दी 
हुई भूमि, जल-वायु तथा उसके सब तरह के नेसर्गिक सोंदये के 
साथ ही उसके निवासियों की बहुत दिनों की बनायी हुई, राज्य- 
सत्ता एवं उनकी विद्या-बुद्धि, सभ्यता तथा संस्कृति का विस्तृत 
रूप भी है। इतना ही नहीं, स्वदेश मनुष्य का अपना और पूबेजों 
का ही नहीं हे; वरन आगे आनेवाले वंशजों का भी हे | जैसे वह 
पुरखों के महान कर्मों, चरित्र ओर आदर्श का स्मारक हे ओर 
जीवित लोगों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन हे' 
बेसे ही वह भावी संतति का भी आधार है । वहों मनुष्य की परं- 
परागत धन-संपत्ति एवं विद्या ओर ज्ञान के भंडार हैं। इसलिए 
स्वदेश का प्रेम, उसके रहनेवाले सभी व्यक्तियों के लिए, स्वाभा- 
विक है ओर उचित भी । 

स्वदेश-प्रेम एक उच्च आदश है। इसी के कारण मनुष्य आत्म- 
त्याग करके, विविध कष्ठटों को सहता हुआ, अपने देशवासियों की भलाई 
में संत्म हो जाता हे। वह अपने का एक बड़े कुटुंब का सदस्य 
समभता है ओर अपने देशवासियों के प्रति उसी नाते व्यवहार 
करता है। जैसे अपने छोटे से परिवार के लिए लोग स्वार्थ का 
त्याग करने में आगापीछा नहीं करते ओर उसकी उन्नति में सदा 
प्रय्लशील रहते हैं, वेसे ही स्वदेश के विस्तृत कुट्ुंब की दुदंशा 
ओर विपत्ति के समय, व्यक्तिगत्‌ हितों की उपेक्षा करके प्रत्येक 
देश-प्रेमी उसके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करता हे। देश-प्रेम 
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के ही कारण सबल निबंलों को ऊपर उठाते हैं ओर जाति-पाँति, 
धर्म आदि के विचारों को छोड़ लोकहित-साथक कार्यों में लग जाते 
हैं। देश-प्रेम ही के कारण, मनुष्य कुल, कुठुंब ओर जाति से परे 
समस्त देशवासियों के साथ अ्रातृत्व का संबंध स्थापित करता है । 
देश-प्रेम प्रगट करने के ढँग--साधारणतः मनुष्य अपने 
संकुचित कार्यक्षेत्र में इतना फेंसा होता हे कि वह विस्तृत संसार 
को भुला देता है । फिर भी बह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से 
देश की सेवा किया ही करता है । मेरे देश का तहस-नहस न हो, 
वह सदा स्वतंत्र बना रहे, उसका सम्मान बढ़ता रहे, उसकी उन्नति 
होती रहे, उसमें यथेष्ट सुधार होते रहें ओर उसमें रहनेवालों 
का स्वास्थ्य ओर सुख बढ़े, इन्हीं इच्छाओं, आशाओं ओर आकां- 
क्षाओं के कारण मनुष्य, शांति-काल में तरह तरह की लोक-सेवा 
के काम करता हुआ अपने देश-प्रेम का परिचय देता है । पर युद्ध- 
काल में देश-प्रेम का सच्चा ओर नम्न रूप दिखायी पड़ता है । किस 
उत्साह के साथ मनुष्य अपनी जान हथेली पर रखकर, मुस्कराता 
हुआ, माता, पिता, स्त्री ओर बच्चों से बिदा होकर देश की रक्षा के 
लिए रणा्षेत्र को प्रस्थान करता है ? किस प्रेम से प्रेरित हो माता 
अपने पुत्र को, स्री अपने पति को, बहिन अपने भाई को, धनी 
अपने धन को ओर गुणी अपने गुण को देश की बेदी पर भेंट 
करते हैं ? युद्ध में हमारे देश की विजय से हमारा उत्साह बढ़ता 
हे, ओर पराजय से दुःख । इन्हीं, ओर ऐसे अनेक भावों ओर 
कामों के द्वारा हम अपना देश-प्रेंम प्रगट करते हैं । ह 
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देश-प्रेम और मानवता--इसमें संदेह नहीं कि देश-प्रेम 
हमें हमारे छोटे से घेरे से ऊपर उठाता है, ओर हममें देश के 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भ्रातृव्व का भाव जगाता है । परंतु वह मानव 
जीवन का सबसे ऊँचा आदर्श नहीं हे । नागरिक होने के पहले 
प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होता है । अतणब प्रत्यक मनुष्य का कंतंव्य 
है कि देश-प्रेम के कारण वह मानवता को भुला न दे। सच्चा 
देश-प्रेम विश्व-प्रेम का स्थानीय रूप हे। इससे हर नागरिक 
का कतंव्य है कि विश्व-्प्रेम के अंतगत देश-प्रेम से प्रेरित हो; 
ओर देश-प्रेम के बहाने न तो अन्य मनुष्यों का वध करे और न 
अन्य देशों पर आक्रमण करे। ऐसी अवस्था में ही अंतर्राष्ट्रीय 
युद्धों का अंत होगा ओर मानवता के भाव के कारण विश्व-शांति 
स्थापित होगी | 

हमारा देश-प्रेम--भारतवासियों का देश-प्रेम सारे संसार में 
विदित है। शताब्दियों से यह देश पराधीन है । विदेशी लोग इसे 
कई बार जीत चुके हैं। आज भी यह ख्वतंत्र नहीं, इंगलैंड के 
अधीन हे । इस पराधीन अबस्था में भारतीय नेता और उनके 
अनुयायी हमेशा से देश को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न करते आये 
हैं। महाराणा प्रतापसिंह ओर क्षत्रपति शिवाजी के नाम इस 
संबंध में उल्लेखनीय हैं। किस साहल ओर वीरता के साथ 
महाराणा प्रताप मुग़ल सम्राट्‌ से लड़े थे और महाराज शिवाजी 
हिंदू-राज्य स्थापित कर सके थे ? किस साहस से प्रेरित हो राजपूत 
रमणियाँ जोहर किया करती थीं ओर पुरुष केसरिया वस्त्र धारण 
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करके रणक्षेत्र में कूद पड़ते थे ? इन बातों का विवरण पढ़कर 
आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर इन दिनों महारांणा प्रताप 
ओर ज्षत्रपति शिवाजी के काल की भाँति, हिंदुओं ओर मुस- 
ल्मानों का विरोध नहीं हे । उन दोनों पर एक तीसरी जाति का 
प्रभुत्व स्थापित है। उसको हटाने के लिए बे दोनों उत्सुक हैं। 

भारतीय खतंत्रता का युद्ध लगभग बीस साल से जारी हे । यह 
युद्ध अन्य युद्धों सा नहीं है। गांधी जी ने अहिंसात्मक असहयोग 
ओर सत्याग्रह के द्वारा भारतवर्ष को स्वतंत्र बनाने का नया मार्ग 
दिखाया है । इसी मार्ग का अनुसरण करके हज़ारों भारतवासी 
हँसते हँसते कारागार भोग चुके हैं. ओर भोगते जाते हैं। अब 
भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रवादी नेता हो, जो कुछ दिन 
जेल की चहारदीवारी के भीतर न रह चुका हो । आज भारतवष 
के असंख्य गाँवों में महात्मा गांधी का नाम विदित हे ओर छोटे 
छाटे बच्चे भी मंडा-गीत गाते हैं। देश-प्रेम के कारण भारतवासी 
जेल जाते हैं, लाठियों के प्रहार सहते हैं, पुलिस के डंडों की मार 
खाते हैं, गोलियों को बोछार के सामने खड़े हो जाते हैं, अपनी 
संपत्ति का अपहरण कराते हैं ओर अपने सुख ओर आनंद पर 
लात मारकर नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं । 

लेकिन फिर भी हमारा देश-प्रेम बेसा नहीं जैसा होना चाहिये। 
आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ के रहनेवाले सभी स्ल्री-पुरुष 
यह समभने लगें कि यह हमारा देश हे ओर यही हमारी मात- 
भूमि है। यहाँ के हिंदू तो इसको अपना सब्वेस्व मानते हैं, ओर 
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ईसाई, पारसी और बहुत से मुसलमान भी इसी विचार के हैं । 
परंतु श्रम या कुछ अन्य कारणों से कुछ लोग अभी तक पूर्णतया 
इसके अनुकूल नहीं कहे जा सकते । भारतीय राष्ट्रीय उत्थान 
के लिए यह परमावश्यक हे कि भारतवण्े के समस्त निवासी इसको 
ही अपना देश मानें । साथ ही यह समझ लें कि इसी की उन्नति 
में हमारा वास्तविक कल्याण है। उन्हें अपने निजी लाभया 
हित के कारण कोई ऐसा काम न करना चाहिये जिससे देश का 
अहित हो । उन्हें बिदेशी शासन को मज़बूत बनानेवाला कोई 
काम न करना चाहिये। यह समभ लेना सभी भारतीय नागरिकों 
का प्रथम धर्म हे कि देश-द्रोह से बढ़कर कोई पाप दुनिया में नहीं 
है, ओर देश की उन्नति तथा रक्षा के लिए जो कुछ भी त्याग करना 
पड़े, बह थोड़ा हे । अपनी खोयी हुई स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त 
करने के लिए मिलकर उद्योग करना और उसी के लिए जोना 
ओर आवश्यकता पड़े तो उसी के लिए मर जाना प्रत्येक नाग- 
रिक का कतंव्य है । 
अभ्यास 


१--स्वदेश के साथ श्रात्मीयता का श्रनुभव करना मनुष्य के लिए 
स्वाभाविक हूँ” । क्‍यों ? 


२--देश्ष-प्रेम विश्व-प्रेम का स्थानीय रूप है! । इस वाक्य को 
समफभाइये । 


३--भारतवासियों के देश-प्रेम पर एक निबंध लिखिये। 


के ---+%९४<६£- 


दूसवां अध्याय 
नागरिक भाव और सुखमय जीवन 


सुखभय जीवन--नागरिक भाव--नागरिक भाव की पाठशालाएं-- 
भौतिक आवश्यकताओं की पूति--सुव्यवस्थित श्रौर प्रगतिशील समाज--- 
सुखमय जीवन की प्राप्ति । 

सुखमय जीवन---सुखमय जीवन की कल्पना विविध देशों 
में भिन्न भिन्न हे। कुछ देशों के निवासी एक प्रकार के वस्म पहनते 
हे ओर कुछ के दूसरे प्रकार के । कहीं एक प्रकार का भोजन रुचि- 
कर समभा जाता है ओर कहीं दूसरे प्रकार का। कहीं पर जीवन 
के आदर्श तथा ध्येय एक प्रकार के होते हैं ओर कहीं पर दूसरे 
प्रकार के। पर इन भिन्नताओं के होते हुए भी समस्त देशों के 
निवासी, समान रूप से सुखमय जीवन के इच्छुक होते हैं । 

नागरिक भाव ( (/ए76 50786 )--सुखमय जीवन का 
प्रथम साधन नागरिक भाव हे । मनुष्य समाज में रहता हे । उसे 
अपने ही समान प्राणियों से मिलज़ुल कर रहना पड़ता है। अत- 
एव प्रत्येक नागरिक में साहचये के भाव का हाना आवश्यक हे ।दूसरे 
लोगों से मिले ओर उनका सहयोग प्राप्त किये बिना वह कुछ नहीं 
कर सकता | इसके लिए व्यवहार में सत्यता, निष्कपटता, उदारता 
आदि गुणों का होना आवश्यक है । सभी देशों के नेता इन्हीं गुणों 
के कारण जनता को अपनी ओर आकृष्ट कर सके है ।'इन्हीं 
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गुणों पर लोगों की निजी शांति और उन्नति निभर हे। इसलिए 
नागरिक भाव के लिए यह आवश्यक हे कि प्रत्येक नागरिक में वे 
सब गुण हों जिनके कारण उसकी बृद्धि हो ओर वे दुगुण न हों 
जिनके कारण उसे तथा दूसरों का क्लेश मिले या उनकी अवनति 
हो । इन बातों का यदि सब लोगों को ध्यान रहे ओर सब उनकी 
प्राप्ति के लिए आप से आप लगे रहें तो कोई भी देश स्वर्ग जैसा 
आदर्श देश हो सकता है और उसके नागरिकों का जीवन सुख- 
मय जीवन हो सकता है । 

नागरिक भाव की पाठशालाएँ---नागरिक भाव की सर्वे 
प्रथम पाठशाला कुटुंब हे | यहीं पर बालक-बालिकाओं को वह शिक्षा 
मिलती है जो उनके हृदय पर अंकित हो जाती हे ओर जिसे वे 
कभी भुला नहीं सकते | यदि उनके माता-पिता छोटी छोटी बातों 
के लिए नहीं लड़ते; यदि वे घैय ओर साहस से काम करते हैं. ओर 
बालक-बालिकाओं के सम्मुख त्याग, सहानुभूति ओर सम्मान के 
आदर्श रखते हैं; यदि वे बड़ों के प्रति आदर ओर छोटों के प्रति 
समवेदना का व्यवहार करते हैं; तो उनके बालक-बालिकाओं में 
वे गुण आप ही आप, बिना सिखाये, आ जाते हैं। यदि उनका 
व्यवहार इसके विपरीत होता हे तो बच्चों के हृदय पर भी वही बातें 
अंकित हो जाती हैं। कुछ घरों के बालक नोकरों को गालियाँ देते 
हैं, बड़ों का कहना नहीं मानते ओर सोचे-विचारे बिना रूढ़ियों के 
अनुसार काम करने लगते हैं। यदि खोज की जाय तो अंत में 
यही पता चलेगा कि इन दुगगुंणों की ज़िम्मेदारी उनके कोटुंबिक, 


है 
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जीवन पर ही है । इसलिए प्रत्येक माता-पिता का कतेव्य है कि 
वह अपने बच्चों के सम्मुख उच्च आदर्श रखे, जिससे उनमें नागरिक 
भाव जगें ओर बड़े होने पर वे देश के सच्चे नागरिक बन सकें । 
नागरिक भाव की दूसरी पाठशाला स्कूल है। यहाँ पर बालक- 
बालिकाएँ अपने ही समान अन्य बालक-बालिकाओं के संपक में 
आते हैं। उनका, उनके साथ कोर्डुंबिक संबंध तो नहीं होता; 
फिर भी दिन में ६ या ७ घंटे वे एक दूसरे के साथ रहते हें; 
परस्पर हँसते-खेलते हैं, बातचीत करते हैं, मित्रता करते हैं ओर 
दुश्मनी भी । यहीं पर खेल के मेदानों में वे सहकारिता ओर उद्योग 
का पाठ पढ़ते हैं ओर दर्जों में अनुशासित होकर बैठने का पाठ । 
यहीं पर वे सफ़ाई आदि की आदतें डालते हे, स्कूल के नाम के 
लिए लड़ते हैं, छाटे बालकों की सहायता करते हैं ओर अध्यापकों 
का सम्मान | यहीं पर वे कसरत आदि करके अपने शरीर को पूुष्ट 
करने का पाठ पढ़ते हैं, ओर स्काउटिंग ओर गलेगाइड के समुदायों 
द्वारा लोक-सेवा का पाठ । कुटंंब के पश्चात्‌ स्कूल ही एसी संस्था हे, 
जहाँ नागरिक जीवन के प्रायः सभी अंगों की शिक्षा आरंभिक 
अवस्था में मिलती है । सच्चे नागरिक बनाने में स्कूल का स्थान कुटुंब 
के समान हे ओर बालक-बालिकाओं में नागरिक भाव जगाने के 
लिए अध्यापक को ज़िम्मेदारी उतनी ही हे जितनी माता-पिता की । 
नागरिक भाव की तीघरी पाठशाला खयं संसार हे। जब 
विद्यार्थों शिक्षा समाप्त करके जीवन में पदार्पण करते हैं, तब उन्हें 
सेकड़ों ऐसी बातें मालूम होती हैं, जो अन्यथा न मौलूम ढोतीं । 
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संसार की कठिन समस्याओं के सुलमाने में उन्हें. अपने सिद्धांतों 
का संशोधन करना पड़ता हे । संसार ही वह पाठशाला है जहाँ 
मनुष्य को वास्तविकता का पता चलता है | वहीं ठोकर खा खाकर 
वह सहयोग और सममोते का पाठ पढ़ता है। कभी कभी किसी 
सांसारिक दबाव के कारण, वह नागरिक भाव के विरुद्ध भी आच- 
रण करता है; पर ऐसा करने में न तो उसके साथी उसका मान 
करते हैं, ओर न स्वयं उत्की ही आत्मा को संतोष होता है| अत- 
एक जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य में नागरिक 
भाव का होना आवश्यक हे । 

हमारा देश बहुत दिनों से परतंत्र रहा हे । गत्‌ ५० पाल से 
क्रमशः हममें राष्ट्रीयण] का भाव जग रहा है | अब हमें कुछ अंश 
तक शासन का अधिकार भी मिल गया है| इसलिए हममें से हर 
एक को अपने व्यक्तिगत्‌ ओर सामाजिक आचरण को ऐसा बनाना 
चाहिये जो राष्ट्रननिमोण में सहायक हो ओर हममें स्वराज्य को 
प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा करने की क्षमता उत्पन्न करे। नाग- 
रिक भाव के बिना ऐसा होना संभव नहीं, अतएवं अन्य ख्तंत्र 
देशों की अपेक्ता, हमारे देशवासियों में नागरिक भाव का होना 
अधिक आवश्यक है । 

भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति->-छुखमय जीवन की 
दूसरी आवश्यकता हे भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके 
बिना नागरिक भाव का जगना असंभव हे । जब मनुध्य-को पेट 
भर भौजन, पहने को कपड़ा ओर रहने को पयाप्त स्थान नहीं 
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मिलता, तब यह आशा करना कि वह उदार, निष्कपट, त्यागी और 
परहितदर्शी हो, व्यर्थ है। भूख के कारण मनुष्य कोई भी काम, 
चाहे वह कितना ही नीच क्‍यों न हो, करने में नहीं हिचकता। 
पेट भर खाना न पाकर वह दुबल हो जाता हे, पर्याप्त वश्र नपाने 
से वह बीमार हो जाता हे, ओर स्थान के अभाव के कारण उसके 
जीवन में स्थिरता नहीं आती । इस तरह नागरिक भाव के जागृत 
करने ओर मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए भोतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति परमावश्यक है। यही नागरिक भाव ओर 
सुखमय जीवन का आधार हे । 

सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज--सुखमय जीवन 
की तीसरी आवश्यकता है सुव्यवस्थित ओर प्रगतिशील समाज । 
यदि समाज सुव्यवस्थित नहीं होता तो मनुष्य का जीवन _ 
आशंकाओं में व्यतीत होता हे । यदि समाज प्रगतिशील नहीं 
होता तो मनुष्य की उन्नति रुक जाती हे ओर उसका जीवन 
उत्साहहीन हो जाता है | सुखमय जीवन के लिए यह आवश्यक 
है कि समाज सुव्यवस्थित रूप में प्रगंतिशील हो, अव्यवस्थित 
रूप में नहीं। नागरिक शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य की उन्नति का 
सच्चा मार्ग विकास हे, क्रांति नहीं । 

सुखमय जीवन की ग्राप्ति---गदि किसी देश के निवा- 
सियों में नागरिक भाव विद्यमान है, उनकी भोतिक आवश्यकताएँ 
समुचित रूप से पृण होती हैं ओर उनका समाज सुव्यवस्थित 
तथा प्रगतिशील है तो उनका जीवन सचमुच सुखमय जीवन हो 
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सकता है। पर हमें यह न भूलना चाहिये कि सुखमय जीवन 
एक आदश है। मनुष्य कितने ही सुख से क्‍यों न हो, वह उससे 
बढ़कर सुखमय जीवन का स्वप्न देखा करता है उसके विचार में 
वर्तमान जीवन सुखमय जीवन नहीं कहा जा सकता । सुखमय 
जीवन या तो भूतकाल में था या भविष्य में होगा । 


अभ्यास 


१--नागरिक भाव पर एक हेख लिखिये । 

२--सुखमय जीवन का क्या तात्पयं हें ? 

३--नागरिक भाव झौर सुखभय जीवन का संबंध श्रच्छी तरह सम- 
भझाइये । 


४---“'भौतिक श्रावइयकताओं की पूति नागरिक भाव भ्ोर सुखमय जीवन 
का श्राधार हे । इसको स्पष्ट कीजिये । 


हदितीय खंड 
भारतीय शासन-पद्धति 


ग्यारहवाँ अध्याय 


भारतीय शासन-विकास 


ईस्ट इंडिया कंपनी--रेग्यूलेटिंग एक्ट--पिट्‌ का इंडिया एक्ट-- 
१७९३, १८१३, १८३३ ओर १८५३ के चार्टर एक्‍्ट--सिपाही-विद्रोह 
शोर १८०८ का एक्‍्ट--भारतीय कोंसित्स एक्ट १८६१ और १८९ २-- 
भारतीय कांग्रेस का जन्म--मॉलें-सिटो एक्ट--यरोपीय महासमर श्रौर 
भारत-मंत्री की घोषणा--सुधारों के कार्यान्वित रूप की जाँच, साइमन 
कमीशन--१९२९ से १९३५ तक । 


ईस्ट इडिया कंपनी--१४ वीं शताब्दी के अंत से पुतंगाल 
ओर उसके बाद हॉलेंड के निवासी भारतबव् से व्यापार करने लगे 
थे। उनके लाभ को देखकर इँगलेंड के कुछ व्यापारियों ने इस्ट 
इंडिया कंपनी नाम का एक व्यापारिक संघ बनाया ओर सन्‌ 
१६०० में महारानी एलिज़ाबेथ का आज्ञापत्र पा, भारतवर्ष से 
व्यापार करने लगे | कुछ दिनों के बाद इस कंपनी ने अन्य युरो- 
पीय कंपनियों के साथ साथ भारतीय राजाओं ओर शासकों - के 
भूगड़ों में भाग लेना आरंभ किया। इस प्रकार भारतवषे के कई 
प्रदेश उसके अधीन हो गये । सन्‌ १७६५ में बंगाल, बिहार ओर 
उड़ीसा में कंपनी का राज था। फिर भी उसकी आशिक अवस्था 
संतोषप्रद न थी। अतएवब इँगलेंड की पालंमेंट ने कंपनी के 
शार्सन का निरीक्षण आरंभ किया और सन्‌ १७७३ ई० में इस 
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संबंध में रेग्यूलेटिंग एक्ट (॥%08प०8॥78 ०४ ) नाम का प्रथम 
एक्ट पास किया। द 

रेग्यूलेटिंग एक्ट--भारतीय शासन-बिकास, रेग्यूलेटिंग एक्ट 
से आरंम होता है । उसके पूत कंपनी के भारतीय अधिकारों का 
शासन तीन खतंत्र केंद्रों ( कलकत्ता, बंबई ओर मद्रास ) से हुआ 
करता था । रेग्यूलेटिंग एक्ट से इस व्यवस्था का अंत हुआ | अब 
बंगाल का गवनर, कंपनी के भारतीय अधिकारों का गवनर जनरल 
बना दिया गया । उसकी सहायत। के लिए चार सदस्यों की एक 
कोंसिल बनायो गयी, ओर उसके बहुमत के अनुसार शासन करने 
का नियम बनाया गया । एक सवं-प्रधान न्यायालय ( 5प]77076 
(0प४) भी स्थापित किया गया। इसके न्यायाधीश इँगलेंड के 
सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इस न्यायालय के श्रधान 
न्‍्यायाधीश-सहित चार न्यायाधीश थे । गवर्नर जनरल द्वारा बनाये 
गये नियम ओर उपनियम तब तक लागू न होते थे जब तक इस 
न्यायालय में उनकी रजिस्ट्री न हो जाय। 

पिदू का इंडिया एक्ट--कार्यरूप में रेग्यूलेटिंग एक्ट 
अनेक दोषों से परिपूर्ण सिद्ध हुआ | एक्ट की धाराओं के अनुसार 
यह कहना कठिन था कि कंपनी के भारतीय प्रदेशों के लिए सबसे 
अधिक अधिकार किसको है, गवनर जनरल को या कॉौंसिल को 
या स्वंप्रधान न्यायालय को ? अतएव सन्‌ २७८०९ के संशोधन 
एक्ट द्वारा नियमों के रजिस्ट्री किये जाने की व्यवस्था मिटा दी 
गयी । सन्‌ १७८४ में पिट के इंडिया एक्ट के अनुसार गँवनर 
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जनरल की कौसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर तीन कर दी 
गयी, और कंपनी के भारतीय मामलों की देखभाल करने के लिए 
नियंत्रण-संघध ( 30870 ० 007७0! ) और गुप्त समिति 
( 8000० (07777066 ) नाम की दो नयी समितियाँ बनायी 
गयीं । इन दोनों कमेटियों ने कंपनी के संचालकों (97606078) 
के बहुत से अधिकार छीन लिये। इसी एक्ट के अनुसार गवनर 
जनरल के युद्ध और संघि-संबंधी अधिकार बढ़ाये गये, ओर 
यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रांतीय गवरनर, गवनेर जनरल की 
अनुमति के बिना न तो देशी राजाओं से किसी प्रकार का सम- 
भोता कर सकेंगे, न उनके प्रतिकूल युद्ध छेड़ सकेंगे ओर न प्रांत 
की सेना ओर मालगुज़ारी को युद्ध के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे | 


१७६३, १८१३, १८३३ और १८४३ के चाटेर एक्ट-- 
पिट के इंडिया एक्ट के पश्चात्‌, सन्‌ १७८३ में, कंपनी को बीस 
बरस तक भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिला । इस साल 
के आज्ञापत्र के अनुसार भारतीय शासन-पद्धति में कोई ख़ास 
परिवतंन नहीं किया गया । सन्‌ १८१३ में कंपनी को दूसरा आ्ञा- 
पत्र मिला। उसके अनुसार कंपनी का, भारत में व्यापार करने 
का, एकाधिकार छिन गया और इस प्रकार इंगलेंड के भ्न्य 
व्यापारियों को भारतवर्ष में व्यापार करने का अवसर मिला । इसी 
धआ्राज्ञापत्र से भारत में अँगरेज़ों को बसने ओर ईसाई धम के प्रचार 
करने का स्वत्व मिला । सन १८३३ के आज्ञापत्र द्वारा कंपनी को 
व्यापारिक अधिकारों से हाथ धोना पड़ा ओर उसका काम केवल 
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शासन करना रह गया। अँगरेज़ों के अतिरिक्त अन्य युरोपीय 
जातियों को यहाँ बेरोक-टोक आने, बसने ओर ज़मीन खरीदने 
की स्वतंत्रता मिली । गवनेर जनरल की कौंसिज्ञ में भी एक सदस्य 
बढ़ा, जिसका नाम क़ानून-मंत्री ( ॥,8ए- .(०7700/ ) रखा गया 
ओर अन्य प्रांतों का नियम बनाने का अधिकार छीन लिया 
गया। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि धर्म, घराने 
अथवा जाति के कारण कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पद से 
वंचित न रखा जायगा। सन्‌ १८४३ के आज्ञापत्र के अनुसार 
कंपनी के शासन की अवधि अनिश्चित छोड़ दी गयी। गवनंर 
जनरल बंगाल के शासन के भार से मुक्त कर दिये गये ओर उस 
प्रांत के लिए एक लेफ्टिनेंट गवनर की व्यवस्था की गयी | क़ानून- 
मंत्री का दजा अन्य मंत्रियों के दर्ज के समान हों गया, ओर नियम- 
निर्माण के लिए गवनर जनरल की कोंसिल के सदस्यों की संख्या 
बढ़ाकर बारह कर दी गयो। 

सिपाही-विद्रोह और १८५८ का एक्ट--सन्‌ १८४५८ में 
सिपाही-विद्रोह के कारण, पलंमेंट ने भारतीय शासन-संबंधी एक 
नया एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार, भारतीय शासन 
की बागडोर महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गयो, नियंत्रण 
संघ ( 3087व ०0 (0०070४०0 ) तोड़ दिया गया ओर भारतीय 
शासन की देखभाल करने के लिए भारत-मंत्री ओर उनको कोंसिल 
का जन्म हुआ । इसी साल की पहली नवंबर को महारानी 
विक्टोरिया ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा प्रकाशित की | उसके अनु- 
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सार उन्होंने यह वचन दिया कि सरकारी ओहदों पर धर्म, जाति 
अथवा घराने का विचार न करके केवल यांग्य व्यक्ति ही नियुक्त 
किये जायेंगे और सरकार न तो धामिक बातों में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप करेगी ओर न गोद लेने के विषय में । 


भारतीय कौंसिल्स एक्ट, १८६१ और १८६२--सन्‌ 
(यश तक व्यवस्थापक सभाओं को छोड़कर भारतीय शासन- 
पद्धति की रूप-रेखा एक प्रकार से निश्चित हो चुकी थी। स-कोंसिल 
भारत-मंत्री (800897ए ० 5॥9069-77-00प्राथ)) भारतीय 
शासन की देख-भाल करने लगे थे, ओर गवनेर जनरल अपनी 
कोंसिल की सहायता से भारतीय शासन का संचालन करते थे। 
सन्‌ १८६१आओर १८७२ के एक्टों के अनुसार भारतीय ओर प्रांतीय 
व्यवस्थापक सभाएँ भी बनने लगीं। सन्‌ १८६१ में, नियम बनाने 
के लिए, गवर्नर जनरल की कोंसिल में कम से कम छः ओर 
अधिक से अधिक बारह सदस्यों के बढ़ाने की व्यवस्था की गयी 
ओर यह स्पष्ट कर दिया गया कि मनोनीत सदस्यों में से कम से 
कम आधे ग़ेर-सरकारी व्यक्ति होंगे ओर उनका कार्यकाल दो बरस 
होगा । मनोनीत सदस्यों को नियम-निर्माण में केवल परामश देने 
का अधिकार था | इसी एक्ट के अनुसार बंबई ओर मद्रास की 
सरकारों को अपने अपने प्रांतों के लिए नियम बनाने का अधिकार 
मिला ओर इसके लिए उनके गवनरों को कम से कम चार ओर 
अधिक से अधिक आठ सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार दिया 


( ११० ) 


गया। मनोनीत सदस्यों में से आधे सदस्यों का गैर-सरकारी 
होना आवश्यक था। 

सन्‌ १८८२ के कौंसिल्स एक्ट के अनुसार गवनेर जनरल को 
कम से कम दस और अधिक से अधिक बीस सदस्यों के मनोनीत 
करने का अधिकार मिला । इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल 
को निवाचन-प्रथा चलाने का भी अधिकार मिला । अतएब लॉ 
लेंसडाउन के शासन-काल में परोक्ष निवाचन-प्रणाली जारी की 
गयी । इसके अनुसार पहले उम्मेदवार चुने जाते थे, फिर इन्हीं 
चुने हुए व्यक्तियों में से गवर्नर जनरल व्यवस्थापक सभा के 
सदस्यों को मनोनीत करते थे। इसी एक्ट के अनुसार व्यवस्थापक 
सभा के सदस्यों को प्रश्न पूछने ओर बजट पर बहस करने का भी 
अधिकार मिला । इस प्रकार सन्‌ १८6२ तक भारतीय ओर 
प्रांतीय उयवस्थापक सभाओं की भी नींव पड़ गयी । 


भारतीय कांग्रेस का जन्म १८८४--सन श््ू€२ के 
एक्ट के सात बरस पूर्व सन्‌ श्दूद५ में भारतीय कांग्रेस का जन्म 
हुआ। पश्चिमी शिक्षा, आने-जाने के साधनों के सुभीते, आय॑- 
समाज, ब्रह्मसमाज आदि धामिक आंदोलनों, समाचार-पत्रों ओर 
अँगरेज़ी नीति के प्रति असंतोष के कारण दूर दूर प्रांत में रहने- 
वाले भारतवासियों में राष्ट्रीय एकता का भाव फेला । लोग फिर 
से पुराना गो प्राप्त करने के लिए प्रयल्लशशील हुए । जगह जगह 
अनेक राजनीतिक संस्थाएँ चनीं। इनमें सबसे प्रधान संस्था भारतीय 
कांग्रेस थी। आरंभ में उसका उद्देश्य देश-हित के लिए काम 
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करनेवालों को मिलाना, आपसी भेदभाव को दूर करना ओर 
सामाजिक सुधार के यत्न करना ही थां। अतएव उन दिनों अंगरेज़ 
ओर सरकारी अधिकारी उसके साथ थे । परंतु कुछ दिनों पश्चात्‌ 
वह दादाभाई नैरोजी के प्रभाव से शुद्ध राजनीतिक संस्था हो गयी। 
अब वह सरकार की नीति की तीत्र आलोचना करने लगी । उसका 
प्रभाव नित्यप्रति बढ़ने लगा ओर आंगे चलकर उसका तथा 
सरकार का संघर्ष भी आरंभ हुआ । 

मॉर्ले-मिंटो एक्ट--भारतीय कांग्रेस ओर अन्य राजनीतिक 
संस्थाओं के असंताष के कारण सन्‌ १6०७ में भारतीय शासन- 
सुधार-संबंधी एक नया एक्ट बना। उस समय के भारत-मंत्री 
लॉड मॉल और गवनेर जनरल लॉड मिटो के नाम पर इसका नाम 
मॉलें-मिंटों एक्ट पड़ा। इस एक्ट के अनुसार भारतीय ओर 
प्रांतीय सभाओं का आकार बढ़ा, निवाचित सदस्यों की संख्या 
बढ़ी, सांप्रदायिक निवाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी ओर प्रांतीय 
व्यवस्थापक सभाओं में ग़र-सरकारी सदस्यों का आधिक्य स्थापित 
किया गया। इन सुधारों के आसपास भारतवासी भारत-मंत्री 
ओर गवनेर जनरल की कोंसिलों के सदस्य नियुक्त किये जाने 
लगे थे। इन सुधारों के पहले ही सन्‌ १६९०७ में, सूरत के अधि- 
वेशन में, कांग्रेस गरमदल (])567077808) और नरमदल ((००0- 
78/68) दो भागों में विभक्त हो चुकी थी ओर गरमदलवाले 
कांग्रेस से अलग हो गये थे। नरमदलवालों ने मॉर्ले-मिंटो सुधारों 
का श्वागत किया, ओर गरमदलवालों ने विरोध । व्यवहार में 
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इस एक्ट द्वारा प्राप्त अधिकार किसी राष्ट्रीय विचारवाले भारत- 
वासी को संतुष्ट न कर सके । 


युरोपीय महासमर और भारत-मंत्री की घोषणा--सन 
१७१४ में युरोपीय महासमर आरंभ हुआ | ब्रिटिश साम्राज्य के 
सदस्य होने के नाते, भारतवर्ष ने मित्र-राष्ट्रों ( ॥॥॥०४ ) का पक्ष 
ग्रहण किया ओर धन-जन दोनों से उनकी सहायता की । इन्हीं 
दिनों भारतवर्ष में स्वराज्य ( 70770 फ्ेपा७ ) आंदोलन ने ज़ोर 
पकड़ा । भारत-सरकार ने उसे दबाने के लिए दमन-नीति बरती। 
फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन दिन पर दिन अधिकाधिक प्रबल होता 
गया। अतएव भारतीयों को शांत करने के लिए भारत-मंत्री ने 
अगस्त सन्‌ १€१७ में ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति की 
निम्नलिखित घोषणा की-- 

“सम्राट की सरकार की यही नीति है ओर भारत-सरकार भी 
इससे पूणरूप से सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भार- 
तीयों का अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करके, साम्राज्य के अंतर्गत 
भारतवष में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए स्वशासन- 
संबंधी संस्थाएँ क्रमशः उन्नतिशील बनायी जायें। यह नीति, 
जहाँ तक संभव हो, शीघ्र ही विचार-विनिमय द्वारा कार्यरूप में 
परिणत की जाय ओर में ( भारत-मंत्री ) वाइसराय के निमंत्रण 
पर भार्तवष में जाकर वाइसराय ओर भारत-सरकार के सहयोग 
से प्रांतीय सरकारों, प्रतिनिधि संस्थाओं ओर अन्य मनुष्यों ओर 
संस्थाओं का परामश लू ओर उन पर विचार करूँ। में ( भारत- 
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मंत्री ) यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस नीति की प्रगति 
धीरे धीरे होगी और ब्रिटिश सरकार ओर भारत-सरकार ही, जो 
भारतीयों के हित ओर उन्नति के लिए ज़िम्मेदार हैं, यह निश्चित 
करेंगे कि कब ओर कितना क़दम आगे बढ़ाना चाहिये।” 

१६१६ के सुधार--ईंस घोषणा के आधार पर भारतीय 
शासन-सुधा र-संबंधी सन्‌ १६१६ का एक्ट बना। इसके द्वारा 
किये गये परिवतेनों का वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे । यहाँ 
पर केवल इतना ही जान लेना चाहिये कि भारतीय नरमदल ने 
सुधारों को अपयाप्त कहते हुए भी, उनका स्वागत किया, परंतु 
भारतीय गरमदल ने सुधारों का जवाब असहयोग आंदोलन से 
दिया। पंजाब की दुघटनाओं ओर खिलाफ़त के प्रश्न के कारण 
इस आंदोलन ने ओर भी जोर पकड़ा। कांग्रेसवादियों की राय 
में नये सुधार अपयोप्त, असंतोषप्रद ओर निराशाजनक थे । युरो- 
पीय महासमर के काल में गरमदलवाले पुनः कांग्रेस से मिल गये 
थे। सन्‌ १६२० में कांग्रेस में दूसरा विच्छेद हुआ। इस बार 
कांग्रेस पर गरमदल ने अपना अधिकार जमा लिया ओर नरम- 
दल उससे अलग हो गया। 

सुधारों के कार्यान्वित रूप की जाँच; साइमन कमीशन--- 
इधर उपद्नदलवाले असहयोग आंदोलन के चलाने में लगे थे ओर 
उधर नरमदलवाले सुधारों को कार्यरूप में परिणत कर रहे थे। 
उनके कार्यरूप की जाँच दो बार की गयी--सन्‌ १७२४ में मुडी- 


मैन कमेटी ((प०7787 (४07776686) द्वारा ओर सन्‌ १७२७ में 
ट्ड 


( ११४ ) 


साइमन कमीशन ( 7० ९0०णाशां४४ं०॥ ) द्वारा । साइमन 
कमीशन को भावी शासन-विधान के संबंध में सिफ़ारिश करने का 
भी अधिकार दिया गया था। उसमें एक भी भारतीय सदस्य न 
था। प्रायः सारे देश में कमीशन का बहिष्कार हुआ | जहाँ कहीं 
कमीशन जाता था, वहीं 'साइमन लोट जाओ! (9॥7707 20 98८0२) 
के नारे लगाये जाते थे। अंत में जून सन्‌ १६३० में कमीशन की 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई और भारतवष में असंतोष की मात्रा बढ़ी। 

१६२६ से १६३५ तक--सन्‌ १७२८ से १६३५४ तक के 
छः बरस भारतीय राजनीतिक इतिहास में वड़े महत्व के हैं । 
३९ अक्टूबर सन १६२६ को भारतीय गवर्नर जनरल लॉड अर्विन 
ने सन्‌ 76१७ की घोषणा का अथ सममाते हुए यह घोषित किया 
कि “सन १6५७ की घोषणा का अथ असंदिग्ध रूप से यह है कि 
भारतवष को अंत में उपनिवेश का दजों (000ंपर04 5/प8) 
मिले! । इसी घोषणा में उन्होंने गोलमज़ परिपद्‌ ( ह0प्रात 
]80]0 007/००७॥०४ ) के बुलाने का भी वादा किया। ब्रिटिश 
सरकार की इच्छा थी कि पालंमेंट में पेश होने के पहले, भारतीय 
शासन-सुधार की योजना पर गोलमेज़ परिषद्‌ विचार करे और 
अधिक से अधिक सहमति प्राप्त होने पर, सुधार-संबंधी प्रस्ताव 
पालमेंट में पेश किया जाय । इस घोषणा से भारतीय नरमदल 
तो संतुष्ट हो गया, पर गरमदल ने इसका उत्तर सबिनय अवज्ञा 
आंदोलन (शा 7)8009०04070७ (०ए०००७॥॥ ) और पूर्ण 
खतंत्रता से दिया । 
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१२ नवंबर सन १6३० को प्रथम गोलमेज़ परिषद्‌ बड़े समा- 
रोह से लंदन में आरंभ हुई । उसमें प्रधान मंत्री ( 77776 !0३- 
8॥0/ ने संघ-राज्य ( [!"०0०79॥07 ), संरक्षणों सहित उत्तर- 
रायी शासन ( +089ण790]9  (0ए0शशाधणशा।फ ज्ञात उ७6- 
उप०7१8), प्रांतीय स्व॒राज्य (770पालंकक #ैपा०ण्ा०0759 ) आदि 
फरे सिद्धांतों को स्वीकार किया। फलस्वरूप भारतबषे में भी कुछ 
चहल-पहल हुई। अब तक कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन 
श्रोर पूर्ण स्वतंत्रता में लगी हुई थी ओर भारत-सरकार कांग्रेस 
फे दमन करने में । प्रथम गोलमेज़् परिषद्‌ के पश्चात्‌ भारत-सर- 
फ़ार ओर कांग्रेस में समकोता हुआ। इस सममोते को अविन- 
शंधी समझभोता कहते है। इनके अनुसार सरकार ने अपनी 
इमननीति ओर अहिंसात्मक राजनीतिक बंदियों को छोड़ देने का 
चन दिया ओर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने 
# । दूसरी गोलमेज़ परिषद्‌ में महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस 
हे प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित हुए। पर कांग्रेस के मतानु- 
फूल वे कुछ भी नकर सके । उनके इंगलेंड से लोटने के पूव दी 
प्रतीय परिस्थिति भयानक हो गयी । कांग्रेस ने कर-बंदी आंदो- 
तन जारो किया ओर सरकार ने दमन । सममोते के सभी प्रयत्न 
प्रब निष्फल सिद्ध हुए। तीसरी गोलमेज़ परिषद्‌ का कांग्रेस ने 
तुनः बहिष्कार किया । ह 

आखिरकार भारतीय शासन-सुधार की योजना तैयार हो 
यी। भारत-सरकार की दमननीति भी आंदोलन को दबाने में 
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सफल हुई । गोलमेज़ परिषदों के द्वारा बनायी गयी योजना प्रस्ताव 
के रूप में पालमेंट में पेश की गयी ओर कुछ परिवर्तनों के बाद 
पालंमेंट की दोनों सभाओं ने उसे स्वीकार किया । २ अगस्त सन्‌ 
१९३४ को सम्राट की भी अनुमति मिल गयी। इस प्रकार भार- 
तीय शासन-संबंधी १६३५ का एक्ट बना । 


अभ्यास 
१--भारतीय व्यवस्थापक मंडल के विकास पर एक निबंध लिखिये १ 
२--भारतीय कांग्रेस का जस्म कब हुआ ? आरंभ में उसके क्‍या 
उद्देश्य थे ? 
३--निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये--- 
रेग्यलेटिंग एक्ट , भारतीय कांग्रेस, पिट का इंडिया एक्ट, मॉले- 
मिटो एक्ट, भारत-मंत्री की सन्‌ १९१७ की घोषणा श्रोर साइमन 
कमीशन । 


| 
६ 
| 


बारहवों अ्रध्याय 
मांटेग्यू-चेम्सफोडे सुधार 


प्रावककथन--भारतोय शासन के दो अ्रंग--भारत-मंत्री ओर उनकी 
कौंसिल---केंद्रीय. शासत--गवरनर जनरल और उनकी कौंसिल, गवर्नर 
जनरल के श्रधिकार, गवर्नर जनरल का स्थान--केंद्रीयः व्यवस्थापक 
मंडल --व्यवस्थापक मंडल का संगठन, निर्वाचकों श्रौर उम्मेदवारों की 
योग्यताएं, व्यवस्थापक मंडल के अ्रधिकार, कौंसिल-श्रॉफ़-स्टेट औ्रौर 
ग्रसंबली का संबंध--वर्तमान केंद्रीय शासन--प्रांतीय सरकार-- गवनेर, 
कोंसिल श्रोर मंत्रि-मंडल, हंध शासन-प्रणाली, प्रांतीय व्यवस्थापक सभा 
के श्रधिकार--स्थानीय स्वराज्य--नरेंद्र मंडल--उपसंहार । 


प्राकथन--सन १6१८ के शासन-सुधारों को मांटेग्यू-चेम्स- 
फोड सुधार भी कहते हैं। उनकी सब बातों का वर्णन करना यहाँ 
पर आवश्यक नहीं | सन्‌ १६३४५ के सुधारों के कारण सन्‌ १6१८ 
के सुधार ऐतिहासिक घटनामात्र हो गये हे। फिर भी शासन- 
विकास की दृष्टि से उनका वर्णन करना आवश्यक प्रतीत होता हे, 
खासकर इसलिए कि भारतवष का केंद्रीय शासन अब तक उन्हीं 
सुधारों के अनुसार संगठित हे । 

भारतीय शासन के दो अग---आरंभ ही से भारतीय शासन 
के दो अंग रहे हैं--एक इंगलेंड में ओर दूसरा भारतबष में । 
सम्र[ूट, ब्रिटिश पालेमेंट, मंत्रि-मंडल, भारत-मंत्री ओर उनकी 
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कोंसिल इंगलेंड में हैं, ओर गवरनर जनरल, उनकी कार्यकारिणी 
समिति, केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल, प्रांतीय गवर्नर, उनकी कारये- 
कारिणी समितियाँ, प्रांतीय व्यवस्थापक संभाएँ आदि भारतवष 
में । भारतीय शासन-पद्धति के समभने के लिए भारतीय शासन 
के उपयुक्त दोनों अंगों का ज्ञान आवश्यक हे । 

भारत-मंत्री और उनकी कोंसिल (90070७7'ए 00 9869 
क0 गांड 00प्राथं। )--सम्राट्‌ , मंत्रि-मंडल, पालेमेंट आदि 
भारत-मंत्री की ही सलाह से भारतीय शासन की देख-भाल करते 
है। इस दृष्टि से भारतीय शासन में भारत-मंत्री का पद बड़े 
महत्व का है। सन्‌ १6३४ के एक्ट के अनुसार भारत-मंत्री ओर 
उनकी कोंसिल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन अवश्य कर दिये गये 
है, पर इस स्थान पर हम केवल सन्‌ १६१८ के सुधारों का वर्णन 
करेंगे, ओर यहाँ पर यह बतलाबेंगे कि उनके अनुसार भारत-मंत्री 
ओर उनकी कोंसिल की क्या स्थिति थी । 

कानूनी दृष्टि से सन १६१७८ के सुधारों के अनुसार, भारत- 
मंत्री, भारतीय शासन के सर्वोच्च अधिकारी थे ओर गवनर जनरल 
के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करना अनिवाय था। वे स्वयं 
पालमेंट ओर मंत्रि-मंडल के सदस्य थे । उनकी सहायता के लिए 
एक पालंमेंटरी उपमंत्री ओर एक स्थायी उपमंत्री होता था। यदि 
भारतमंत्री पालमेंट की एक सभा के सदस्य होते थे, तो पालंमेंटरी 
उपमंत्री दूसरी सभा का। सन्‌ १८१८ के सुधारों के अनुसार 
भारत-मंत्री ओर उनके कार्यालय का वेतन इँगलेंड के कोष से दिया 
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जाने लगा। इस परिवतंन के कारण भारत-मंत्री पर पालंमेंट का 
निरीक्षण पहले की अपेक्षा कुछ अधिक हो गया । 

भारत-मंत्री की सहायता के लिए इंडिया कोंसिल नामक एक 
सभा पहले ही से चली आती थी। सन्‌ १6१८ के सुधारों के अनु- 
सार यह निश्चित किया गया कि इस कोंसिल के कम से कम आठ 
ओर अधिक से अधिक बारह सदस्य हों ओर उनका कार्यकाल 
केवल पाँच बरस हो | इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि जहाँ 
तक संभव हा अधिक भारतवासी कोंसिल के सदस्य नियुक्त किये 
जायँ | कोंसिल का काम पूर्ववत्‌ परामर्श देना ही बना रहा, किंतु 
सिविल सर्विस आदि कुछ विषयों में भारत-मंत्री के लिए, कोंसिल 
का बहुमत मानना अनिवाय कर दिया गया। कौंसिल के सदस्य सम्राट्‌ 
द्वारा अपने पद से केबल उसी समय हटाये जा सकते थे, जब 
पालमेंट की दोनों सभाएँ सम्राट से इस आशय की प्राथना करें। 

सन्‌ १७6१८ के सुधारों के अनुसार क़ानूनी दृष्टि से, भारतीय 
सुशासन के लिए, भारत-मंत्री की ज़िम्मेदारी पालमेंट के प्रति पूर्वे- 
वत्‌ बनी रही; किंतु वास्तव में उनके निरीक्षण के शिथिल किय जाने 
की व्यवस्था की गयी । संयुक्त पालंमेंटरी कमेटी ने ऐसी प्रथाओं 
( (!०॥४०४४08 ) के चलाने पर ज़ोर दिया था जिनके कारण 
हस्तांतरित विषयों के शासन में भारत-मंत्री, जहाँ तक संभव हो, 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें | संरक्षित ओर केंद्रीय विषयों के 
संबंध में भी ऐसी प्रथाओं के चलाने पर ज़ोर दिया गया था जिनके 
कारण विशुद्ध भारतीय विषयों में, यदि गवनेर जनरल ओर 
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व्यवस्थापक सभाएँ एकमत हों, तो भारत-मंत्री कुछ आवश्यक 
बातों को छोड़कर साधारणतः उनको अपने इच्छानुकूल काम करने 
दें ओर उनके कामों में हस्तक्षेप न करें । 

कंद्रीय शासन (७४०7४(॥78| (40ए०७४770॥/)-गवनेर जन- 
सरल ओर उनकी कोंसिल ( 0७0०ए०श७ा07 (०709 छ7वे 8 
0०ए्रपथी )--सन्‌ १७१७ के एक्ट द्वारा केंद्रीय सरकार अथोत्‌ 
भारत-सरकार में कोई महत्वपूर्ण परिबरतेन नहीं किया गया। गव- 
नर जनरल अब भी इसके अ्रध्यक्ष थे ओर उनको वाइसरांय की 
उपाधि और अधिकार प्राप्त थे। उनकी सहायता के लिए एक 
कार्यकारिणी समिति ( 785००प॥ए० (०एाशं ) थी । उसके 
सदस्यों की संख्या अनिश्चित थी ओर आवश्यकतानुसार बढ़ायी 
घटायी जा सकती थी। एक्ट के अनुसार यह व्यवस्था की गयी 
थी कि कौंसिल के कम से कम तीन सदस्य ऐसे हों जो दस वर्ष 
तक सरकारी नोकरी कर चुके हों, ओर एक ऐसा हो जो या तो 
इईंगलेंड या आयरलेंड का बैरिस्टर या स्कॉटलैंड का एडवोकेट या 
ऐसा भारतीय वकील हो जो दस बरस से किसी हाईकोट्टे में बका- 
लत कर रहा हो। कोंसिल के कितने सदस्य भारतीय हों, यह 
अनिश्चित छोड़ दिया गया था | कायरूप में साधारणतः तीन सदस्य 
भारतीय हुआ करते थे। कौंसिल का काम आठ विभागों ( अथ- 
विभाग, ग्रह विभाग, नियम विभाग, उद्योग तथा श्रम विभाग, 
स्वास्थ्य, शिक्षा ओर भूमि विभाग, रेल ओर वाणिज्य विभाग, पर- 
राष्ट्र विभाग ओर सेना विभाग ) में विभक्त था। प्रत्येक धिभाग 


( १२१ ) 


एक कोंसिलर के अधीन था | हर एक विभाग का एक कायोलय था। 
उसके कमचारी उस विभाग के सचिव की सहायता करते थे। 
कोंसिल का अधिवेशन प्रति सप्ताह एक बार अवश्य होता था। 
गवरनर जनरल स्वयं कोंसिल के प्रधान थे, ओर उनकी अनुपस्थिति 
में, उन्हीं द्वारा नियुक्त उप-प्रधान प्रधान का काम करता था। कौंसिल 
का निर्णय बहुमत के आधार पर हुआ करता था, पर गवर्नर 
जनरल को बहुमत के प्रतिकूल भी देश की भलाई के लिए, अपने 
इच्छानुकूल काम करने का अधिकार था। कोंसिल के सभी साधा- 
रण सदस्य, गबनर जनरल की सिफ़ारिश पर ओर भारत-मंत्री की 
अनुमति से, सम्राट द्वारा पाँच बरस के लिए नियुक्त किये जाते थे। 

गवनेर जनरल के अधिकार (20०78 04 (0४०7707 
6०॥०/७। )--कोंसिल संबंधी अधिकारों के अतिरिक्त गवर्नर जन- 
रल को ओर भी अधिकार प्राप्त थे। व्यवस्थापक सभाओं के 
अधिवेशन कराना, उनका भंग करना, उनका कार्यकाल बढ़ाना या 
घटाना उनके अधीन था । वे व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा 
में भाषण दे सकते थे । देश की शांति ओर सुव्यवस्था के लिए 
वे ऑडिनेंसें जारी कर सकते थे ओर किसी प्रस्ताव को सर्टीफाई 
(0०7४9) करके उसे क़ानून का रूप दे सकते थे। गवनेर जन- 
रल की अनुमति बिना कोई प्रस्ताव एक्ट नहीं बन सकता था। 
उन्हें अधिकार था कि किसी प्रस्ताव के संबंध में अपनी अनुमति 
दें या न दें, या उसे रद कर दें, या उसे सम्राट्‌ को अनुमति के 
लिए रिजवें कर दें । 
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प्रांतीय शासन के संबंध में भी गवनंर जनरल के कई अधि- 
कार थे। ग्रांतीय सरकारों के लिए स-कोंसिल गवर्नर जनरल 
( (॥0०ए0707 08707/8]-]7-(!०पशथं ) की आज्ञा का मानना 
अनिवाय था। संरक्षित विषय ( [80807ए6व6 5प्र0]9०४ ) पू्ण- 
तया उनके अधीन थे, पर हस्तांतरित विषयों ( [:7छ8/0760 
5प00]0००॥8 ) में उनका निरोक्षण शिथिल कर दिया गया था। 
संयुक्त पालमेंटरी कमेटी ने ऐसी प्रथाओं के चलाने पर ज़ोर दिया था 
जिनके कारण, यदि किसी विशुद्ध प्रांतीय विषय में गवर्नर ओर 
प्रांतीय व्यवस्थापक सभा एकमत हों, तो जहाँ तक हो सके गव- 
नेर जनरल उनके कामों में हस्तक्षेप न करें। 

वाइसराय की हेसियत से भी गवर्नर जनरल को कई अधि- 
कार प्राप्त थे। वे भारतवर्ष में सम्राट के प्रतिनिधि-रूप थे। अत- 
एवं भारतीय शासन में सम्राट की अनुपस्थिति के कारण वे उनके 
अधिकारों का भी उपयोग करते थे। इस हेसियत से वे देशी 
नरेशों से कर वसूल करते थे ओर उन अपराधियों को क्षमा 
प्रदान कर सकते थे जिन्हें प्राण॒दंड की सज़ा मिली हो | 

गवर्नर जनरल का स्थान ( 20807 0० (00ए०7707 
(+07678] )--पूर्वोक्त अधिकारों के कारण, भारतीय शासन में 
गवनर जनरल का स्थान बड़े महत्व का थां। भारत के अन्य 
पदाधिकारियों की अपेक्षा उनका प्रभाव कहीं अधिक था । बहुतेरी 
बातें उनके व्यक्तित्व पर निभेर होती थीं। प्रभावशाली गवनेर 
जनरल भारत-मंत्री से भी अपने इच्छानुकूल काम करवाते थे, 
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ओर इस प्रकार प्रायः मनमाना शासन करते थे । कार्यरूप में, 
गवनंर जनरल के साधारण तथा असाधारण अधिकारों और 
भारतीय परिस्थिति में बहुत कुछ संबंध था | 
केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल (0००7४ ॥,0ट्टां॥ ॥॥प०० )-- 
सन १८१८ के एक्ट के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका (,028]80प7०) 
में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये | अभी तक केंद्रीय उ्यवस्था- 
पिका की केवल एक ही सभा थी। अब उसकी दो सभाएं कर दी 
गयीं । एक का नाम कौंसिल-ऑफ-स्टेट रखा गया ओर दूसरी का 
लेजिस्लेटिव असेंबली । इनको क्रमशः बड़ी सभा ओर छोटी सभा 
भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी कभी केवल श्रसें- 
बली ही कहा जाता है । 
केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल का संगठन (!0708॥ं0 0 (७७॥- 
78] ,0289/प/०७)--सन्‌ १६५१७ के सुधारों द्वारा केंद्रीय 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी थी, ओर 
निर्वाचित सदस्यों का आधिक्य स्थापित किया गया था। कोंसिल- 
आॉफ-स्टेट के कुल ६० सदस्य थे--३३ निवोचित ओर २७ मनो- 
नीत | असेंबली के कुल १9७४ सदस्य थे--१०३ निर्वाचित ओर 
४१ मनोनीत । चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाता था। 
कोंसिल-ओऑफ़-स्टेट का कार्यकाल पाँच बरस था ओर असेंबली 
का तीन बरस । गवनर जनरल किसी सभा के कार्यकाल को बढ़ा 
घटा सकते थे । कोंसिल-ऑफ-स्टेट का सभापति उसके सदस्यों 
से, गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था और असेंबली 
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का सभापति, उसके सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुना जाता था । 
व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाओं के अधिकार समान थे, पर 
आथिक विषयों के प्रस्ताव सिर्फ़ असेंबली में पेश किये जाते थे । 

निर्वाचकों ओर उम्मेदवारों की योग्यताएँ ((घ७।॥096078 
०7 ए०॥७४ ७70 (७7008098 )--सन्‌ १७१७ के एक्ट के 
कारण निवोचकों की संख्या बढ़ायी गयी थी, पर भारतीय जन- 
संख्या के देखते हुए, बढ़े हुए निवाचकों की संख्या भी बहुत कम 
थी । संयुक्तप्रांत में कॉसिल-आफ-स्टेट के चुनाव के लिए उन 
व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया था जा निवाचन- 
क्षेत्र की सीमा के अंदर रहते हों, ओर निम्नलिखित शर्तों में से 
किसी एक या अधिक को पूरा करते हों-- 

( अर) ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी सालाना माल- 
गुज़ारी ४००० रुपये या अधिक हो | 

( ब ) १०००० रुपये सालाना पर आय-कर देते हों । 

( स ) किसी व्यवस्थापक सभा के सदस्य हों। 

( द ) किसी म्युनिसिपिल्टी या ज़िला बोड के सभापति रहे 
होंयाहों। 

( य ) किसी विश्वविद्यालय के कोट या सेनेट के सदम्य हों ओर 

( फ ) महामहापाध्याय या शमशुलउल्मा की उपाधि पाये 
हुए हों । 

संयुक्तप्रांत में भारतीय असेंबली के लिए उन व्यक्तियों को 
बोट देने का अधिकार था, जो निवाचन-तक्षेत्र की सीमा ऐ अंदर 
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रहते हों ओर निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक या अधिक को 
पूरा करते हों--- 

( श्र ) ९५० रुपये या अधिक सालाना मालगुज़ारी देते हों । 

(ब ) १४५० रुपये सालाना लगानवाली भूमि के अधिकारी हों। 

( स) ऐसे मकान के मालिक या किरायेदार हों, जिसका 
सालाना किराया १८० रुपये हो । 

( द्‌ ) १०० रुपये या अधिक की आमदनी पर म्युनिसिपल 
कर देते हों ओर 

( प ) भारत-सरकार को आय-कर देते हों। 

वे व्यक्ति जो ब्रिटिश प्रजा नहीं थे, जिनकी अवस्था २१ वर्ष 
से कम थी या जो उपयुक्त न्यायालय द्वारा पागल ठहराये गये थे 
या जिनका नाम बोटरों की सूची में न था, वोट देने के अधिकार से 
बंचित रखे गये थे । 

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वोटरों की सूची में लिखा हो, 
जिसकी अवस्था २५ वर्ष की हो, ओर जो सरकारी नोकर न हो, 
कोंसिल-आफ़-स्टेट या असेंबली के चुनाव के लिए उम्मदवार हो 
सकता था। वे दिवालिये जो अपना भुगतान न कर सके हों, उम्मेद- 
वारी के अधिकार से वंचित कर दिय गये थे । बे वकील जो क्रिसी 
न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिये 
गये हों ओर वे व्यक्ति जो किसी फोज़दारी अपराध के लिए एक 
साल से अधिक या देश निकाले की सज़ा पाये हुए हों, किसी 
व्यवस्थापक सभा के उम्मेदवार नहीं हो सकते थे, जब तक प्रांतीय 
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सरकारें उनको इसकी आज्ञा न दें। फोजदारी अपराध के कारण 
दंड पाये हुए मनुष्य सज़ा के समाप्त होने के पाँच वष पश्चात्‌ प्रांतीय 
सरकार की अनुमति के बिना भी उम्मेदवार हो सकते थे। 

व्यवस्थापक मंडल के अधिकार (7 ०छ९८४ 0 (6प्रॉ7क 
],028980प07७ )--सन्‌ १७५१6 के शासन-विधान के अनुसार 
कुछ बातों में व्यवस्थापक मंडल के अधिकार भी बढ़ाये गय थे । 
वह शासन-निरीक्षण कर सकता था; पर अविश्वास के प्रस्ताव पास 
करके शासक-मंडल ( ॥05०८प४४० ) को अपने पद से हटा नहीं 
सकता था । वह देश के सुशासन के लिए शासन-विधान के अंतग्गत 
नियम बना सकता था, लेकिन गवनेर जनरल की अनुमति बिना 
उसके द्वारा पास किया गया कोइ भी प्रस्ताव नियम नहीं बन सकता 
था। उसे बजट पर वाद-विवाद करने ओर उसकी कुछ मदों पर 
बोट देने का भी अधिकार दिया गया था। जिन मदों पर असेंबली 
को वोट देने का अधिकार था, वे समस्त आय की लगभग १५ 
प्रतिशत्‌ थीं। परंतु गवनंर जनरल को अधिकार था कि व्यवस्था- 
पक सभा द्वारा अस्वीकृत किसी माँग को वे स्वयं मंजूर कर दे, 
ओर असाधारण परिस्थितियों में, देश की शांति और सुव्यवस्था 
की रक्षा के लिए स्वयं आवश्यकतानुकूल रुपये ख़च कर सकें । 

कोंसिल-आऑफ़-स्टेट ओर असेंबली का संबंध--किसी प्रस्ताव 
के क़ानून बनने के लिए यह आवश्यक था कि व्यवस्थापक मंडल 
की दोनों सभाएँ उसे पास करें। दोनों सभाओं के मतभेद को 
मिटाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी-- 
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(अ) किसी सभा में पास हाने के पूव प्रस्ताव को दोनों सभाओं 
की एक संयुक्त कमेटी के विचाराधीन करना । 

(ब) दोनों सभाओं के बराबर प्रतिनिधियों का सम्मेलन जिसमें 
मतभद की धाराओं पर विचार करके समभोता कराया जा सके और 

(स) दानों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन । इसके कराने का 
अधिकार गवर्नर जनरल का था। संयुक्त अधिवेशन के बहुमत 
का निर्णय, दोनों सभाओं का निणुंय होता था । 

वतेमान केंद्रीय गासन ( 779807॥ (७7७) (0ए०४- 
7700)--सन्‌ १७१८ के शासन-विधान द्वारा संगठित केंद्रीय शासन 
का विवरण, हमने कुछ विस्तारपृवक लिखा है। इसका कारण यह 
है कि आजकल का केंद्रीय शासन वही है जिसकी व्यवस्था सन्‌ 
१७१६८ के एक्ट में की गयी थी। सन्‌ १६३४५ का शासन-विधान 
पास अवश्य हो गया है, ओर उसका कुछ भाग का्यरूप में परिणत 
भी कर दिया गया हे, पर केंद्रीय शासन अभी तक पूववत्‌ बना 
हुआ हो। नये शासन-विधान में यह व्यवस्था की गयी है कि जब 
तक संघ-सरकार स्थापित न हो तब तक सन्‌ १७१७ एक्ट के अनु- 
सार संगठित भारत-सरकार के प्रांतों के प्रति वही अधिकार और 
कतंठ्य होंगे जो संघ-सरकार के । अतएव आज केंद्रीय सरकार 
का वही रूप हे जो सन्‌ १७१६ के शासन-विधान द्वारा निश्चित 
किया गया था, पर प्रांतीय स्वराज्य (70णंग्रठंकं #ए07079) 
के स्थापित होने के कारण उसके अधिकार पहले को अपेक्षा कुछ 
कम हो गये हैं। 


( शर्ट ) 


प्रांतीय शासन ( 70ए४॥7००७। (७0ए७४॥770768 )--सन्‌ 


१७१७ के एक्ट के अनुसार प्रांतीय शासन में सबसे अधिक परि- 
बेन किये गये थे। प्रांतों में ही उत्तरदायी शासन का श्रीगणेश 
किया गया था । प्रांतीय विषय ( ?70शाश्रअंक। 5प्0]9०४७ ) दो 
भागों में विभक्त किय गये थे--(५) संरक्षित विषय (0807ए०वते 
8प्रा)]००४ ) और (२) हस्तांतरित विषय ( पफछाईश०वे 
8प0]००४४ ) | हस्तांतरित विषयों में ही उत्तरदायी शासन स्थापित 
करने की व्यवस्था की गयी थी । 

गवनर, कोंसिल और मंत्रिमंडल ( 00707707,, #5607॥7० 
0०प्ाली &70 'धरींगंड४0ए )-सन्‌ १६१6 के एक्ट के अनु- 
सार, प्रांत के सर्वोच्च पदाधिकारी को गवनेर कहते थे। संरक्षित 
विषयों का शासन वे कोंसिल के परामर्श से करते थे। कोंसिल 
के अधिक से अधिक चार सदस्य होते थे ओर उनमें से एक ऐसा 
अवश्य होता था जिसे कम से कम बारह बरस की सरकारी 
नोकरी का अनुभव हो प्रांतीय गवर्नर कोंसिल के सभापति थे । 
कोंसिल के सब निर्णय, बहुमत के आधार पर होते थे; परंतु प्रांत 
की शांति ओर सुव्यवस्था की रक्षा के लिए गवनर को कौंसिल के 
बहुमत के प्रतिकूल भी काम करने का अधिकार था। संरक्षित 
विषयों के शासन के लिए, प्रांतीय गबनर, गवर्नर जनरल और 
भारत-मंत्री के प्रति उत्तरदायी थे । 

प्रांतीय गवरनेर हस्तांतरित विषयों का शासन, मंत्रियों के परा- 
मर्श से करते थे। साधारणतः गवर्नर मंत्रियों को व्यवस्थापक 


( १२८ ) 


सभा के निवोचित सदस्यों में से नियुक्त करते थे। मंत्री लोग अपनी 
नीति और कामों के लिए व्यवस्थापक सभाओं के प्रति उत्तरदायी 
थे। प्रांतीय व्यवस्थापक सभाएँ अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उन्हें 
अपने पद से हटा सकती थीं। गवनेरों का साथ देना भी उनके 
लिए अनिवाय था। वे मंत्रियों के परामर्श के प्रतिकूल भी आवश्य- 
कतानुसार काम कर सकते थे। इस कारण मंत्रियों की अवस्था 
एक प्रकार से शोचनीय थी। प्रांतीय गवनरों और व्यवस्थापक 
सभाओं में विरोध होने पर यदि वे व्यवस्थापक सभा का साथ 
देते थे तो गवर्नर उनको निकाल सकते थे ओर यदि गवर्नरों का 
साथ देते थे तो व्यवस्थापक सभाएँ अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा 
उनको अपने पद से हटा सकती थीं । 

द्वेघध शासन-प्रणाली ( 72०7०५४ )>उपयुक्त शासन- 
प्रणाली का नाम द्वंध शासन-प्रणाली था। इसके अनुसार हस्तांत- 
रित विषयों में प्रांतीय सरकार प्रांतीय व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदायी थी ओर संरक्षित विषयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति । 
कार्यरूप में यह प्रणाली अनेक दोषों से परिपूर्ण सिद्ध हुई। अत- 
एवं नये शासन-विधान के अनुसार प्रांतीय शासन में इसका 
अंत कर दिया गया हे | 

प्रांतीय व्यवस्था पक सभाएँ ( 2/0ए४7709] 7:628]90ए6 
0०णा०णं8 )--सन्‌ १७१७८ के एक्ट के अनुसार प्रांतीय व्यव- 
स्थापक खभाओं में भी महत्वपूर्ण परिवर्तेन किये गये थे । प्रत्येक 
प्रांत मैं एक व्यवस्थापक सभा स्थापित की गयी थी, जिसमें ग्रेर- 
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सरकारी निवोचित सदस्यों का आधिक्य था। निवोचित सदस्य 
तीन प्रकार के निवोचन-न्षेत्रों से चुने जाते थे। (१) साधारण, (२) 
सांप्रदायिक ओर (३) विशेष | प्रत्येक व्यवस्थापक सभा का 
सभापति, उसके सदस्यों द्वारा चुना गया एक सदस्य होता था। 
व्यवस्थापक सभाओं का चुनाव तीन बरस के लिए होता था। 
निवाचकों की योग्यताएं भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थीं। 
संयुक्तप्रांत में उन सब व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार था जो 
निरवांचन-क्षेत्र की सीमा के अंदर रहते थे ओर निम्नलिखित शर्तों 
में से एक या अधिक का पूरा करते थे-- 

(अ) ऐसे मकान के मालिक या किरायदार जिसका सालाना 
किराया ३६) रुपय या अधिक हा । 

(ब) ऐसे व्यक्ति जो २०० रुपये सालाना या अधिक आमदनी 
पर म्युनिसिपल टेक्स देते हों । 

(स) ऐसे व्यक्ति जा भारत-सरकार को आय-कर देते हों । 

(द) ऐसे व्यक्ति जो २५ रुपये या अधिक सालाना माल- 
गुज़ारी को भूमि के मालिक हों । 

(ह) बे व्यक्ति जो ५० रुपये या अधिक लगानवाली भूमि के 
अधिकारी हों ओर ु 

(च) वे व्यक्ति जो भारतीय सेना के पेंशन पानेवाले अफ़सर 
या सेनिक हों । 

वे व्यक्ति जो ब्रिटिश प्रजा नहीं थे, जिनकी अवस्था २१ वर्ष से 
कम थी, जो उपयुक्त न्यायालय द्वारा पागल ठहरा दिये थये थे; 
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या जिनका नाम वोटरों की सूची में न था, वोट देने के अधिकार 
से वंचित रखे गय थे । उम्मेदवारों की योग्यताएँ वही थीं जिनका 
वर्णन हम केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल के संबंध में कर चुके हैं । 

प्रांतीय व्यवस्थायक सभा के अधिकार ( ??0ज078 ० [70- 
जशा08) ॥,6!580076 )--सन्‌ १6१८ के एक्ट के अनुसार 
प्रांतीय व्यत्रृस्थापक सभाओं के अधिकार बढ़ाये गये थे। बे समस्त 
प्रांतीय विषयों के नियम बना सकती थीं। भश्रत्येक भ्रस्ताव के 
नियम बनने के लिए गवनेर की स्वीकृति आवश्यक थी। गवर्नर 
की स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव भी गवर्नर जनरल ओर सम्राट के द्वारा 
रद किये जा सकते थे। गबनरों को भी अधिकार था क्रि वे 
स्वयं किसी प्रस्ताव को रद कर दें। व्यवस्थापक सभाओं के 
शासन-निरीक्षण के अधिकारों में विशेष वृद्धि हुई थी। अब वे 
अविश्वास के प्रस्ताव पास करके मंत्रियों का अपने पद से हटा 
सकती थीं। उनके आथिक अधिकार भी बढ़ाये गये थे । वे ही 
प्रांतीय बजट पास करती थीं । हस्तांतरित विषयों का व्यय 
सवंधा उनके अधीन था परंतु संरक्षित विषयों के व्यय में उनका 
विशेष हाथ न था। 

स्थानीय खराज्य ( 770०७ 7०-00 ए०७४शाश०या )-- 
शासन के सुभीते के लिए प्रत्येक प्रांत पूवंबत्‌ कमिश्ररियों और 
जिलों मे विभक्त था। सन्‌ १6१6८ के एक्ट ने इनमें किसी प्रकार 
का परिवतन नहीं किया । किंतु स्थानीय सखराज्य पर उसका विशेष 
प्रभाव पैड़ा | हस्तांतरित विषय होने के कारण स्थानीय स्वराज्य 
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मंत्रियों के अधीन हो गया। भारत-सरकार की भी नीति उसको 
उन्नत बनाने के पक्त में थी। अतएब सन १७१७ के पश्चात्‌ 
स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ स्वेधा गेर-सरकारी व्यक्तियों के अधीन 
हो गयीं ओर उनके कर्तव्य ओर बंधन बढ़े। उनके शासन में 
सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम हो गया । 

नरेंद्ररमंडल ( (07067 0 70068 ) --मांटेग्यू-चेम्स- 
फोर्ड आवेदन-पत्र में देशी नरेशों के एक नरेंद्र-मंडल के स्थापित 
करने पर ज़ोर दिया गया था। कालांतर में सन्‌ १७२९ में नरेंद्र- 
मंडल की स्थापना की गयी । इसमें प्रत्येक बड़ी देशी रियासद का 
एक प्रतिनिधि होता है ओर छोटी रियासतों के कुछ निवोचित 
सदस्य होते हैं । इस प्रकार इसके कुल सदस्यों की संख्या १२० 
के लगभग है। वाइसराय इसके सभापति हैं। नरेंद्र-मंडल का 
एक चांसलर ( (४७70०।]0० ) ओर एक प्रो० चांसलर ( 270- 
((४७7८०।।०७ ) होता है । वाइसराय की अनुपस्थिति में, चांसलर 
सभापति का आसन ग्रहण करता हे। नरेंद्र-मंडल केवल परामर्श 
देनेवाली संस्था है। क़ानून बनाना अथवा शासन की देखभाल 
करना उसके अधिकार से परे हे । 

उपसंहार-- सन १6१6 के शासन-सुधार द्वारा दिये गये 
उपयुक्त अधिकार, भारतीय माँग का देखते हुए बहुत कम थे । 
किंतु त्रिटिश सरकार की दृष्टि में वे ही महत्वपूर्ण और पयोप्र थे। 
कार्यरूप में ये सुधार, विशेषकर द्वेघ शासन-प्रणाली, दोषों से परि- 
पूर्ण सिद्ध हुए । इधर भारतीय राष्ट्रीय माँगें भी बढ़ती गयोीं। इनके 
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कारण, साइमन कमीशन द्वारा सुधारों के कार्यान्वत रूप की जाँच 
की गयी ओर गोलमेज़ परिषदों में शासन-सुधार की दूसरी योजना 
तेयार की गयी। उसी योजना को, कुछ परिवतनों के पश्चात्‌ 
पालंमेंट ने भारतीय शासन-सुधार एक्ट सन्‌ १७३५ के रूप 
में पास किया । 


अभ्यास 
१--सन १९१९ के सुधारों के भ्रनुसार भारतीय शासन में भारत-समंत्री 
ग्रोर उनकी कौंसिल का कया स्थान था ? 


२->-सन्‌ १९१९ के सुधारों के भ्रसुसार गवर्नर जनरल के भारतीय शासन 
में कौन कौन अधिकार थे ? 


३--सन्‌ १९१९ के भारतीय शासन-विधान के श्रनुसार कंद्रीय श्रौर 
प्रांतीप व्यवस्थापक सभाश्रों के चुनाव में कोन कौन लोग बोट दे 
सकते थे ? 

४---हंध शासन-प्रणाली पर एक निबंध लिखिये ? 

५---सन्‌ १९१९ के सुधारों के श्रनसार केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल श्रौर 
प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं के शासन-संबंधी क्या भ्रधिकार थे ? 


६--निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणियाँ लिखिये । 
हस्तांतरित विषय, संरक्षित विषय, नरंद्र-मंडल श्रोर दध शासन- 
प्रणाली । 

७--सन्‌ १९१९ के सुधारों के श्रनुसार प्रांतों को किस हद तक स्वशासन 
का श्रधिकार दिया गया था ? 


--+क4+&६-- 


तेरहवाँ अध्याय 


नया शासन-विधान 
( ॥7%6 7२०एछ (४0787प॥07 ) 
नये शासन-विधान की विशेषताएं--समस्त भारतवर्ष का शासन- 
विधान, संघ शासन-विधान, प्रांतीय स्वराज्य, संरक्षणों सहित उत्तरदायी 
शासन, राध्ट्रीयता का श्रभाव--शासन-विधान के भिन्न भिन्न प्ंग--- 
भारतीय शासन एक्ट १९३५, भारतीय दशासन-संबंधी श्रन्य एक्ट, श्रॉडसे- 
इन-कौंसिल, श्रादेश-पत्र--शासन-विधान सें संशोधन करने की व्यवस्था ! 


नये शासन-विधान की विशेषताएँ ((878९6060785600 गा 
सन्‌ १६३४ के शासन-सुधार के एक्ट द्वारा, भारतवर्ष का नया 
शासन-विधान तैयार किया गया है। नये शासन-विधान की निम्न- 
लिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हें-- 

(१) समस्त भारतवष का शासन-विधान--भारतवर्ष का 
नया शासन-विधान समस्त भारतवष का शासन-विधान है । सन्‌ 
१७८३५ के पडले शासन-सुधार-संबंधी जितने एक्ट बने थे, उनका 
संघंध केघल ब्रिटिश भारत से था । परंतु नये शासन-विधान का 
संबंध त्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों दोनों से है। उसका 
उद्देश्य है समस्त भारतवष को एक राजनीतिक सूत्र में बाँधना । 

. (२) संघ शासन-विधान--भारतवष का नया शासन-विधान, 
संघ शासन-विधान .( 7०१७७) 0078४6प४०४ ) है। भश्रभी 


( १३५ ) 


तक भारतवर्ष के जितने शासन-विधान बने थे, वे सब एकात्मक 
शासन-विधान ( ए7/॥४/ए 0०॥४0प्र70॥8 ) थे । भारतीय 
सुशासन की ज़िम्मेदारी कंद्रीय सरकार पर थी। नया शासन- 
विधान संघ शासन-विधान है । उसमें संघ सरकार ( 7०0०७] 
(60०ए०/४77०7॥ ) और संघांतरित सरकारों ( 0078#6प०४४ 
00४०7००0॥8 ) में, शासन-संबंधी काम बाँट दिया गया हे ओर 
प्रत्येक सरकार अपने अपने कामों के लिए उत्तरदायी हे । संघ 
शासन-विधान की अन्य विशेषताएँ--लिखित बेलचक शासन- 
विधान, और न्यायालय का विशेष स्थान--भी नये शासन- 
विधान में हैं | 

(३) प्रांतीय स्वराज्य--नये शांसन-विधान की तीसरी विशेषता 
प्रांतीय स्वराज्य है। प्रांतीय स्वराज्य की माँग बड़ी पुरानी हे। सन्‌ 
१७१७ के एक्ट के अनुसार प्रांतों को हस्तांतरित विषयों में परिमित 
स्वशासन अधिकार मिला था। नये शासन-विधान में प्रांतीय 
स्वराज्य की व्यवस्था की गयी हे, पर गवनेंरों के विशेष उत्तरदायित्व 
(89००७) ॥१०४००॥५0098) भी निधोरित किये गये हैं । 

(४) संरक्षणों सहित उत्तरदायी शासन--नये शासन-विधान 
की चोथी विशेषता संरक्षणों सहित उत्तरदायी शासन है । संघ 
शासन में द्वेघ शासन-प्रणाली के अनुसार उत्तरदायी शासन 
स्थापित होगा | गवनेर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व के अतिरिक्त 
कुछ ऐसे विषय निधोरित किये गये हैं, जिनका शासन गवनेर 
जनरल परामर्शादाताओं ( ॥१५3078 ) की सलाह से करेंगे। 


( १३६ ) 


इनको संरक्षित विषय कह सकते हैं । इनके शासन के लिए गवर्नर 
जनरल को अपने विवेक के अनुसार काम करने का अधिकार 
दिया गयाहे । 

(५) राष्ट्रीया का अभाव--नये शासन-विधान की पॉाँचवीं 
विशेषता राष्ट्रीयया का अभाव हे। शासन-विधान से यह नहीं 
विद्ति होता कि समस्त भारतवासी एक राष्ट्र के सदस्य है. । सांप्रदा- 
यिकता. ओर विशेष हितों के प्रतिनिधित्व के कारण, भारतीय 
निर्वाचक लगभग एक दर्जन प्रथक निवाचन संघों में विभक्त कर 
दिये गये हैं। इससे शासन-विधान के राष्ट्रीय आधार के अभाव 
का पता चलता हे । 

शासन-विधान के भिन्न भिन्न अंग--जिन नियमों, उप- 
नियमों ओर आदेशों के अनुसार आजकल भारतवर्ष का शासन 
हो रहा है, उसके निम्नलिखित भिन्न भिन्न अंग हैं-- 

(१) सन्‌ १७३४५ का भारतीय शासन एक्ट । 

(२) भारतीय शासन-संबंधी अन्य एक्ट । सन्‌ १७३५ के एक्ट 
के कारण पालंमेंट द्वारा पास किये गये, भारतीय शासन-संबंधी 
अनेक एक्ट रद हो गये हैं। फिर भी कुछ ऐसे एक्ट अथवा एक्‍टों 
की प्रस्तावनाएँ शेष हैं जो अभी तक रद नहीं हुई हैं, और 
जिनके अनुसार भारतीय शासन का संचालन हो रहा है; जैसे सन्‌ 
१७१८ के शासन-सुधार के एक्ट की प्रस्तावना । 

(३) ऑडेर्स-इन-कों सिल (070078-7-(000ए४८))--शासन- 
विधान को परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील बनाये रखने के 


( १३७ ) 


लिए ऑडे्स-इन-कोंसिल की व्यवस्था की गयी हे। स-कोंसिल 
सम्राट भारतीय शासन-संबंधी बहुतेरी बातों के संबंध में ऑडर 
जारी कर सकते हैं । इन्हें ऑडस-इन-कौंसिल कहते हैं । ये 
ओऑडेस-इन-कॉसिल भी भारतीय शासन-विधान के आवश्यक 
अंग हैं । 

(४७) आदेश-पत्र (त78770॥/ ० [787प०४०१४)-- 
प्रत्येक गवनर जनरल ओर गबनेर को नियुक्ति के समय एक 
आदेश-पत्र दिया जाता हे। उसमें इस बात का आदेश दिया 
जाता है कि गवनर जनरल ओर गवनर अपने अधिकारों का 
प्रयाग किस प्रकार करें। इन आदेशों के कारण कभी कभी 
शासन-विधान के क़ानूनी अथ और उसके वास्तविक रूप में काफ़ी 
अंतर हो जाता है । 

(५ ) शासन-विधान-संबंधी प्रथाएं ( 0णाएशाआगरणा8 ० 
06 (0णा8४४रपवणा )--प्रत्येके शासन-विधान में कुछ ऐसी 
प्रथाएँ चल पड़ती हे जिनका शासन-विधान में तो स्थान नहीं होता, 
लेकिन जिन पर व्यवहार करना उतना ही आवश्यक हा जाता है' 
जितना स्वयं शासन-विधान पर । भारतवष में भी कुछ ऐसी 
प्रथाएँ चल पड़ी हैं। परंतु वे अभी इतनी सुदृढ़ नहीं हो पायी 
हैं जितनी अन्य देशों में । फिर भी उनका क्रमशः विकास होता 
जाता है। सन्‌ १९१७ के सुधारों के संबंध में संयुक्त पालेमेंटरी 
कमेटी ने प्रथाओं द्वारा भारत-मंत्री के निरीक्षण के शिथिल किये 
जाने की सिफ़ारिश की थी । 


( ३८ ) 


भारतीय शासन-विधान के उपयुक्त पाँच प्रधान अंग है। इनके 
अतिरिक्त भारतीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये गये नियम ओर 
न्यायालयों के निर्णय भी भारतीय शासन-विधान के अंग है। 

शासन-विधान में संशोधन ( 270०707767 ) करने 
की व्यवस्था--भारतीय शासन-विधान में दो प्रकार से संशोधन 
किया जा सकता है-- 

(१) पालमेंट के एक्ट के द्वारा; ओर 

(२) ऑडंसे-इन-कोंसिल द्वारा। 


पालेंमेंट जब चाहे भारतीय शासन-विधान में परिवर्तेन कर 
सकती है। भारतवर्ष के लिए नया शासन-विधान बनाना भी उसी 
के हाथ में है । परिस्थिति के अनुकूल शासन-विधान को परिवतेंन- 
शील बनाये रखने के लिए, ऑडेसे-इन-कोंसिल द्वारा शासन- 
विधान में संशोधन करने की व्यवस्था की गयी हे। ब्रिटिश सरकार 
जब चाहे, ऑडस-इन-कोंसिल द्वारा शासन-विधान में छाटे-मोटे 
परिवतेन कर सकती है | संघ-शासन स्थापित होने के दस वर्ष बाद 
संघीय व्यवस्थापक्र मंडल ओर प्रांतीय स्वराज्य स्थापित होने के 
दस वष बाद प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल, प्रस्ताव पास करके, कुछ 
निर्दिष्ट विषयों में, संशोधन करने के लिए, गवर्नर जनरल ओर 
गवनेर से यह प्राथंना कर सकते हैं, कि उनके स्वीकृत प्रस्तावों की 
सूचना सम्राट के पास भेजी जाय, ओर बे उसे पालंमेंट के समक्ष 
पेश करने की ऋपा करें| 


( १३८ ) 


अभ्यास 
१--नये शासन-विधान की विशेषताशों को समा कर लिखिये । 
२--भारतीय शासन-विधान के भिन्न भिन्न श्रंगों पर प्रकाश डालिये । 


३--नये शासन-विधान के अ्रनुसार भारतीय शासन-विधान में संशोधन 
करने की क्य। व्यवस्था की गयी हूं 


पान्क्रीे४&६--- 


चोदहवाँ अध्याय 


संघ शासन 


( 6१67७ ७0ए०/४77०7/ ) 


संघ सरकार की स्थापना--देशी रियासतें श्रौर संघ राष्य--कार्य 
विभाजन---संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों की श्राय--संघ सरकार 
और प्रांतीय. सरकारों का व्यय--गवर्नर जनरल श्र वाइसराय--द्वेंध 
शासन-प्रणाली---गवरनंर जनरल के विदश्वेष उत्तरदायित्व--विवेक और 
व्यक्तिगत निर्णय के काम--गवर्नर जनरल के श्रधिकार-- दासन-संबंधी 
अधिकार, व्यवस्थापक मंडरू-संबंधी ग्रधिकार, श्राथिक श्रक्किर, श्रधि- 
कारों की सींमा--संघीय व्यवस्थापक मंडर--कौंसिल-आ्रॉफ़-स्टट का 
संगठन, फंडरल हाउस-श्रॉफ़-असेंबली का संगठन--व्यवस्थापक मंडल 
की सदस्यता के श्रनधिकारी--व्यवस्थापक मंडल के श्रधिकार--संघ 
सरकार का विरोध । 


संघ सरकार की स्थापना--नये शासन-विधान के अनुसार 
भारतीय संघ राज्य के दो अंग निधोरित किये गये हैं। (१) गव- 
नरों ओर चीफ़ कमिश्नरों के प्रांत ओर (२) देशी रियासतें | 
संघ सरकार के स्थापित होने के पूर्व निम्नलिखित शर्ता' का पूरा 
होना झावश्यक है-- 

(१) कम से कम इतने देशी नरेश संघ राज्य में शामिल 
होने के लिए तैयार हों, जो संघीय व्यवस्थापक मंडैल की 


( १४१ ) 


बड़ी सभा में ५२ सदस्य भेज सकें, ओर जिनकी रियासतों को 
जनसंख्या समस्त देशी रियासतों की जनसंख्या की कम से 
कम आधी हो। 

(२) उक्त शत के पूरे होने पर यदि ब्रिटिश पालंमेंट की 
दोनों सभाएँ सम्राट से संघ राज्य स्थापित करने की प्राथेना करें, 
तो सम्राट इस आशय की घोषणा करेंगे कि अमुक दिन से साम्राज्य 
के अंतर्गत भारतीय संघ राज्य स्थापित किया जाय । 

उपयुक्त दोनों शर्तों से यह विदित होता है कि भारतीय संघ 
राज्य की स्थापना प्रधानतः देशी नरेशों की इच्छा पर निर्भर हे 
ओर यदि वे तेयार हो जाये तो ब्रिटिश पालमेंट और सम्राट 
की इच्छा पर। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की इच्छा अथवा अनिच्छा । 
का कोई स्थान नहीं । वे संघ राज्य में अवश्य शामिल होंगे, यह 
बात एक प्रकार से मान सी ली गयी है । 


देशी रियासतें और संघ राज्य--देशी रियासतें, संघ राज्य 
में प्रवेश-प्राथना-पत्र ( [7807प7070 0 ॥९००४थ०४ ) के ज़रिये 
से शामिल होंगी। इन प्रवेश-प्रार्थना-पन्नों में उनके नरेश अपने ओर 
अपने उत्तराधिकारियों की ओर से यह बचन देंगे कि प्रवेश-प्राथना- 
पत्र की शर्तों के अंतर्गत वे सन्‌ १७३४ के एक्ट द्वारा स्थापित 
संघ राज्य के पदाधिकारियों ओर संस्थाओं के प्रति अपने कतंव्यों 
का पालन करेंगे। प्रवेश-प्राथना-पत्र भेजते समय देशी नरेश संघ 
राज्य के स्थापित होने की तिथि का भी उल्लेख कर सकेंगे । यदि 
उर्स तिथि तक संघ राज्य स्थापित न हो तो दिये गये प्रवेश-प्राथेना- 
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पत्र के आधार पर उनका संध राज्य में शामिल होना आवश्यक 
न सममा जायगा। भ्रवेश-प्रार्थना-पत्रों का स्वीकार करना अथवा 
अस्वीकार करना सम्राट की इच्छा पर निर्भर होगा । साधारणत: 
सम्राट उन्हीं प्रवेश-प्राथना-पत्रों को स्वीकार करेंगे जिनकी शर्तें 
संघ राज्य की योजना के अनुकूल होंगी । 

काय-विभाजन ( [)80४00॥07 ०0 ए07 )--प्रत्येक संघ 
सरकार की एक विशेषता यह होती हे कि उसमें शासन-विधान 
द्वारा ही, संघ राज्य ओर संघांतरित राज्यों का कार्यक्षेत्र निश्चित 
कर दिया जाता हे। भारतवर्ष के नये शासन-विधान में भी इसी 
प्रकार का का्य-विभाजन किया गया है। कुछ विषय विशुद्ध 
संघीय विषय निश्चित कर दिये गये हैं । इस सूची में ५८ विषय 
हैं। उनमें से मुख्य मुख्य हें--जल, थल और नभ सेना; परराष्ट्र- 
संबंध; सावजनिक ऋण; डाक, तार, टेलीफोन आदि | इन विषयों 
में संघांतरित प्रांतों को काई अधिकार न होगा | कुछ विषय विशुद्ध 
प्रांतीय विषय निश्चित कर दिये गये हैं। इस सूची में ४४ विषय 
हैं। उनमें से मुख्य मुख्य है--पुलिस, जेल सुधार-यग्ृह, प्रांतीय 
नोकरियाँ, स्थानीय स्वराज्य, क्षि आदि। साधारणतः इन विषयों 
में संघ सरकार को कोई अधिकार न होगा। कुछ विषय संयुक्त 
( 0070777०॥/6 ) विषय निश्चित किये गय हैं । इनमें संघ सरकार 
ओर प्रांतीय सरकार दोनों को अधिकार होगा। पर यदि किसी 
ऐसे विषय के संघीय ओर प्रांतीय नियमों में विरोध होगा, तो 
साधारणतः संघीय नियम ठीक समभा जायगा ओर प्रांतीय नियम 
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विरोधात्मक अंश तक रद समभाा जायगा । इन सूचियों के अति- 
रिक्त जो विषय रह गये हैं उन्हें शेष ( ०अंतंप७"ए ) विषय कह 
सकते हैं। उनमें से अमुक विषय संघीय हें या प्रांतीय, इसका 
निर्णय गवर्नर जनरल करेंगे ओर उनका निणंय सबंमान्य होगा। 
कुछ ऐसे विषय भी है. जिनके विषय में न तो संघीय सरकार को 
कोई अधिकार हे ओर न प्रांतीय सरकार को । इस कार्य-विभाजन 
के अतिरिक्त, असाधारण परिस्थितियों के लिए गवर्नर जनरल को 
कुछ विशेष अधिकार दिये गये है । वे आर्डीनेंसें जारी कर सकते 
हैं ओर गवनर जनरल के एक्ट बना सकते हैं । देशी रियासतों के 
वे ही विषय संघ सरकार के अधीन होंगे जिनका उल्लेख उनके 
प्रवेश-प्राथना-पत्रों में होगा । 

संघ सरकार ओर प्रांतीय सरकारों की आय--नये शासन- 
विधान में कार्य-विभाजन के साथ साथ संघ सरकार ओरे प्रांतीय 
सरकारों की आमदमी के ज़रिये निश्चित कर दिये गये हैं। इस 
व्यवस्था के तीन मूल सिद्धांत हैं-- 

(५) संघ सरकार की सुदृढ़ आर्थिक अवस्था, 

(२) प्रांतीय सरकारों की आर्थिक स्वाधीनता ओर 

(३) व्यय से कम आयदबाले प्रांतों की आथिक सहायता | 

साधारणतः संघीय बिषयों से जितनी आमदनी होगी, वह 
संघ सरकार को मिलेगी ओर प्रांतीय विषयों से जितनी आमदनी 
होगी वह प्रांतीय सरकारों को । पर आय-कर, कॉरपोरेशन टेक्स, 
नियलि-कर ओर नमक-कर के संबंध में विशेष व्यवस्था की 
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गयी है। आय-कर से, संघ सरकार को, १३ करोड़ रुपये मिलने 
के बाद, जो कुछ शेष बचेगा, बह प्रांतों में विभक्त कर दिया 
जायगा। यह व्यवस्था कुछ दिनों तक चलेगी और क्रमशः प्रांतीय 
सरकारों का हिस्सा इस प्रकार बढ़ाया जायगा, कि उनको निधो- 
रित समय के बाद आय-कर का ४० प्रतिशत्‌ मिलने लगे। संघ 
सरकार स्थापित होने के दस बरस बाद तक देशी रियासतों में 
कॉोरपोरेशन टेकक्‍्स न लगाया जायगा। पर दस बरस के पश्चात्‌ 
इस विषय का जो नियम बनेगा इसमें वह व्यवस्था की जायगी, 
कि टेक्स लगाने के स्थान पर, देशी नरेश, संघ सरकार को उतना 
घन दे सकें, जितना इस टेक्स से उनकी रियासतों में वसूल किया 
जा सकता है। सारा नियात-कर ओर नमक-कर, यदि संघीय 
व्यवस्थापक मंडल चाहे, तो प्रांतों में विभाजित किया जा सकता 
हे। लेकिन व्यवस्थापक मंडल द्वारा ऐसे प्रस्ताव के पास किये जाने 
के पूब्, जूट के नियोत-कर को छोड़कर, इन मदों की सारी आम- 
दनी संघ सरकार को मिलेगी। जूट के नियोत-कर का ६३) प्रति- 
शत्‌ प्रांतों में, उसी अनुपात से बॉट दिया जायगा, जिस अनुपात 
से वहाँ पर जूट पेदा किया जाता हो | 


संघ सरकार ओर ग्रांतीय सरकारों का व्यय--संघ सर- 
कार ओर प्रांतीय सरकारें, अपनी आमदनी को, अपने अपने 


विषयों के शासन में खर्च करेंगी। संघीय व्यय की मुख्य मुख्य 
मर्दे हें--जल, थल, नभ सेना, संघीय सार्वेजनिक ऋण का ब्याज; 
डाकखाना, तारघर, टेलीफोन आदि; शासन-संबंधी ठययै; अब- 
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काश ग्रहीत ( ॥0०४४7०० ) अफ़सरों की पेंशनें; प्रांतों की सहायता 
ओर ऋण-निवारण । प्रांतीय व्यय की निम्नलिखित मर्दे विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है--पुलिस ओर जेल; प्रांतीय ऋण का ब्याज; 
प्रांतीय नोकरियों की पेंशनें; शिक्षा; स्थानीय स्वराज्य; कृषि की 
उन्नति; निधन ओर बेकार मनुष्यों की सहायता; सार्वजनिक 
स्वास्थ्य की रक्ता; अस्पताल इत्यादि इत्यादि । 

गवनेर जनरल और वाइसराय--भारतीय शासन में गव- 
नर जनरल ओर वाइसराय के दा अलग अलग पद हैं। साधार- 
गुतः इन पदों में विशेष भेदभाव नहीं किया जाता। प्रायः गवर्नर 
जनरल! के स्थान पर 'वाइसरायः ओर “बाइसराय? के स्थान पर 
“गवनेर जनरल' शब्द का प्रयाग कर दिया जाता है। संघ सरकार 
स्थापित हाने पर भी यह भेदभाव इसी प्रकार बना रहेगा। 
पर प्रचलित प्रथा के अनुसार सम्राट को इन दानों पदों के लिए एक 
ही व्यक्ति के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। गवर्नर 
जनरल की हेसियत से, वह व्यक्ति सम्राट की ओर से संघ राज्य 
का सर्वोच्च शासक होगा। उसे २,५०,००० रुपय सालाना वेतन 
मिलेगा और मयादापूबक रहने के लिए यथोचित भत्ता भी । वाइस- 
राय की हैसियत से वह उन देशी रियासतों की देखभाल करेगा जो 
संघ-राज्य में शामिल न होंगी ओर उन सब अधिकारों पर अमल 
करेगा, जो सम्राट्‌ उसको प्रदान करें । गवर्नेर जनरल की हेसियत 
से वह सम्राट की ओर से काम करेगा, और वाइसराय की हेसि- 
यत में सेम्राट्‌ के स्थान पर। “'वाइसराय? के संबंध में एक बात 

२ | 
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हमेशा स्मरण रखनी चाहिये | शासन-विधान में कहीं पर “वाइस- 
ग़य' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है । “सम्राट के प्रतिनिधि! 
इसी वाक्य का प्रयोग किया गया है । परंतु प्रचलित प्रथा के कारण 
'सम्राट के प्रतिनिधि! के स्थान पर 'बाइसराय' शब्द का प्रयोग 
किया जाना अनुचित नहीं प्रतीत होता । 

सम्राट, गबनंर जनरल को प्रधान-मंत्री के परामश से नियुक्त 
करते हैं। गवनेर जनरल का कोई निश्चित कारयकाल नहीं है पर 
पाँच बरस की प्रथा चल पड़ी है । नियुक्ति के समय गवनर जनरल 
को एक आदेश-पत्र ([8॥7पर70॥॥ ० 787प८४०४४) मिलता 
हे । इसमें यह्‌ लिखा होता हे कि गवर्नर जनरल अपने अधिकारों 
का प्रयोग किस प्रकार करें। साधारणतः गवनेर जनरल, इस 
ग्रादेश-पत्र के अनुसार काम करत है, पर उनके लिए ऐसा करना 
अनिवार्य नहीं हे। शासन-विधान में यह स्पष्ट कर दिया गया हे 
कि यदि गवर्नर जनरल आदेश-पत्र के प्रतिकूल कोई काम करेंगे 
तो वह आदेश-पत्र के आधार पर ग़लत न ठहराया जा सकेगा । 

द्वैघध शासन-प्रणाली--सन १६१४ के सुधारों के अनुसार 
प्रांतों में ढ्रेघ शासन-प्रणाली द्वारा उत्तरदायों शासन स्थापित किया 
गया था। भारतीय जनता इतने से ही संतुष्ट न थी। भारतीय 
राष्ट्रवादी भारत-सरकार को पूर्ण रूप से उत्तरदायी सरकार बनाना 
चाहते थे। नये शासन-विधान में उनकी पूरी माँग तो स्वीकार 
नहीं की गयी है, पर द्रैध शासन-प्रणाली द्वारा संघ सरकार को 
उत्तरदायी सरकार बनाने की व्यवस्था की गयी है। देश-रक्षा 


का, 


अथोत्‌ सेना, ईसाई धर्म, पर-राष्ट्र-संबंध ( भारतीय संघ राज्य 
ओर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य राज्यों के परस्पर संबंध को छोड़- 
कर ) असभ्य जातियों की देखभाल आदि संरक्षित विषय निश्चित 
किये गय हैं । इन विषयों का शासन गवनेर जनरल अपने विवेक 
के अनुसार (॥7 ]8 त800०॥07॥ ) करेंगे, पर भारत-मंत्री के 
निरीक्षण में ओर उनके आदेशानुकूल । इन विषयों के शासन के 
लिए, उन्हें अधिक से अधिक तीन परामशंदाताओं (3०80५) 
के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इनकी नौकरी की 
शर्तें ओर वेतन आदि स-कोंसिल सम्राट निश्चित करेंगे। संघ राज्य 
की आथिक स्थिरता सुरक्षित रखने के लिए गवनंर जनरल को 
एक आशिक परामशदाता ( सिंगर! ॥4 8०7 ) के नियुक्त 
करने का अधिकार दिया गया है । उसकी नोकरी की शत, वेतन 
आदि स्वयं गवर्नर जनरल निश्चित करेंगे। संरक्षित विषयों के 
अतिरिक्त गबनेर जनरल के कुछ विशेष उत्तरदायित्व ( 902७] 
808090०/थं0॥009 ) भी निश्चित किये गय है । उनकी भी देख- 
भाल गवर्नर जनरल भारत-मंत्री के निरीक्षण में ओर उनके आदेशा- 
नुकूल व्यक्तिगत्‌ निशाय के अनुसार करेंगे | इन विषयों के सुशासन 
की जिम्मेदारी स्वयं गवर्नर जनरल की होगी ओर बे अपनी नीति 
तथा कामों के लिए भारत-मंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे। 

संरक्तित विषय और विशेष उत्तरदायित्व को छोड़कर संघ 
सरकार के अन्य विषयों का शासन, गवनेर जनरल मंत्रि-मंडल 
की सहायता ओर परामर्श से करेंगे। मंत्रि-मंडल में अधिक से 
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अधिक दस सदस्य होंगे। उनको स्वयं गवनर जनरल साधारणतः 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों में से नियुक्त करेंगे । गवनेर जनरल 
किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकेंगे, जो व्यवस्थापक 
मंडल का सदस्य न हो, पर इस शत पर कि नियुक्ति के पश्चात्‌ 
छः महीने के अंदर वह व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा का 
सदस्य बन जाय। अन्यथा उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। 
मंत्रियों का भत्ता, वेतन आदि व्यवस्थापक मंडल द्वारा निश्चित 
किया जायगा। यह उनके कायकाल में बदला न जा सकेगा। 
मंत्रिमंडल अपनी नीति ओर कार्यों के लिए व्यवस्था पक मंडल 
के प्रति उत्तरदायी होगा | इस प्रकार संघ-राज्य में हेघ शासन- 
प्रणाली द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जायगा। 


गवनेर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व (87००७ 
[8690०780008 )--नये शासन-विधान में गवनंर जनरल के 
विशेष उत्तरदायित्व का भी उल्लेख किया गया है। ये संरक्षित और 
हस्तांतरित दोनों प्रकार के विषयों में हैं। उनमें से निम्नलिखित 
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है-- 

(१) भारतवष या उसके किसी भाग की शांति भंग करने- 
वाले ख़तरों का निवारण । 

(२) संघ सरकार की आथिक स्थिरता का सुरक्षित रखना । 

(३) अल्प-संख्यक जन-समुदायों ( (॥70778708 ) के उचित 
हितों की रक्षा करना । 
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(४ ) सार्वजनिक नोकरियों के सदस्यों ओर उनके आश्रितों 
के उचित अधिकारों की रक्षा करना ओर 

( ५ ) देशी रियासतों के अधिकारों और नरेशों के अधिकारों 
तथा मयांदा की रक्षा करना । 

इन विषयों का शासन गवनेर जनरल अपने व्यक्तिगत्‌ निर्णय 
के अनुसार भारत-समंत्री के निरीक्षण में उनके आदेशानुकूल करेंगे । 

विवेक और व्यक्तिगत्‌ निणेय ()8270॥#07 छाते ता- 
शापपक्ों 7प्रघएा70॥0) के काम--नये शासन-विधान में कई 
स्थानों में विवेक ( ])98070॥४07 ) ओर व्यक्तिगत्‌ निण॒य ( ॥- 
000!  उपतष्रा7७॥0) के कामों का उल्लेख किया गया है | गब- 
नर जनरल के अधिकारों को समभने के लिए उनका अंतर समझ 
लेना आवश्यक है। विवेक के अनुसार किये जानेवाले कामों में 
मंत्रियों का परामशे लेना आवश्यक नहीं । परंतु व्यक्तिगत्‌ निर्णय 
के अनुसार किये जानेवाले कामों में मंत्रियों का परामश लेना 
आ्रवश्यक होगा, लेकिन अंतिम निणय गवनेर जनरल का ही 
होगा । इन दोनों प्रकार के कामों को गवनंर जनरल भारत-मंत्री 
के निरीक्षण में उनके आदेशानुकूल करेंगे। 

गवनर जनरल के अधिकार (0ए०7४ ० 60०४०/४०07 
(6676790])--नये शासन-विधान में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था 
होते हुए भी गवनर जनरल को अनेक अधिकार दिये गये हैं । 
हम उनको निम्नलिखित चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(श्र) शासन-संबंधी श्रधिकार-गवर्नर जनरल को अपने 
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विवेक के अनुसार मंत्रियों, परामशंदाताओं और प्रथम आ्िक 
परामर्शदाता के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है. ओर 
व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार भारतीय एडवोकेट जनरल के नियुक्त 
करने का अधिकार | इनके अतिरिक्त गवनेर जनरल अपने विवेक 
के अनुसार, रिजरव बेंक के गवर्नर, डिप्टी गवनेर ओर चार संचालकों 
([)70८00/8) को नियुक्त करते हैं । संघ सरकार के सारे काम गवनर 
जनरल के नाम पर किये जायँगे । अतणव स-कोंसिल गवनर जन- 
रल? इस वाक्य का प्रयोग बंद हो जायगा | विधान-युक्त-शासन के 
असफल होने पर गवर्नर जनरल संघ सरकार के सारे या आवश्य- 
कतानुकूल विषय अपने अधीन कर सकेंगे। संघ सरकार के 
सर्वोच्च पदाधिकारी होने के कारण, भारतीय जल, थल ओर नभ 
सेनाएँ गवनर जनरल के अधीन होंगी पर सम्राट को एक प्रधान 
सेनापति ((0०ागक्षात०-॥-(9र्श ) के नियुक्त करने का 
अधिकार दिया गया हे। प्रधान सेनापति के सेना संबंधी वे ही 
अधिकार होंगे जो सम्राट उनको प्रदान करें| 

(ब) व्यवस्थापक मंडल संबंधी अधिकार--संघीय व्यवस्थापक 
मंडल का पाल में एक अधिवेशन अवश्य होगा, पर गवर्नर जनरल 
को अपने विवेक के अनुसार व्यवस्थापक मंडल्त की दोनों सभाओं 
अथवा एक सभा के बुलाने, विसजित करने और संधीय असेंबली 
के भंग करने का अधिकार दिया गया हे । थे अपने विवेक के 
अनुसार दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में या किसी सभा 
के अधिवेशन में अपना भाषण दे सकेंगे अथवा अपना संदेश 
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भेज सकेंगे । गवनेर जनरल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति 
के सामने व्यवस्थापक मंडल के सब सदस्यों को राजभक्ति की 
शपथ खानी पड़ेगी। व्यवस्थापक मंडल द्वारा पास किय गये 
प्रस्ताव गवनर जनरल की अनुमति बिना क़ानून न बन सकेंगे। गव- 
नर जनरल को अपने विवेक के अनुसार किसी प्रस्ताव के संबंध 
में अनुमति देने, न देने या उसे सम्राट की आज्ञा के लिए रिज़र्व 
करने का अधिकार दिया गया है | असाधारण परिस्थितियों में गवर्नर 
जनरल को ऑर्डीनेंसें जारी करने का अधिकार दिया गया है ओर 
अपने विवेक ओर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के कामों को संतोषपूर्वक करने 
के लिए गवनर जनरल के एक्ट बनाने का अधिकार । 

(स) आथिक अधिकार--संघ सरकार की सारी माँगें गवर्नर 
जनरल की सिफ़ारिश पर संघीय असेंबली में पेश की जायेगी । 
वे दो हिस्सों में विभक्त होंगी--(१) संघ सरकार .का वह व्यय 
जिसका उल्लेख शासन-विधान में किया गया है, ओर (२) वह 
व्यय जिसकी माँग प्रथम माँग के अतिरिक्त पेश की जाती हे। 
अमुक माँग प्रथम भाग की हे अथवा द्वितीय, इसका निणय 
गवरनर जनरल अपने विवेक के अनुसार करेंगे। व्यय के प्रथम 
भाग पर संघीय व्यवस्थापक मंडल को वोट देने का अधिकार न 
होगा, पर द्वितीय भाग व्यवस्थापक मंडल के बोट पर निभरहोगा। 
असेंबली द्वारा अस्वीकृत माँग बिना गवनेर जनरल की श्राज्ना, 
कोंसिल-आऑफ़-स्टेट में न पेश की जायगी । यदि असेंबली किसी 
माँग की घटायेगी तो घटी हुई माँग ही कौंसिल-ऑफ-स्टेट में पेश 
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की जायगी, जब तक गवनर जनरल उसके विरुद्ध आज्ञा न दें । 
संघ सरकार की आशिक स्थिरता क़ायम रखना गवनर जनरल का 
एक विशेष उत्तरदायित्व है। गवर्नर जनरल के रिज्ञवे बेक-संबंधी 
अधिकारों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 

(द्‌ ) वाइसराय के अधिकार--सम्राट के प्रतिनिधि अथोत्‌ 
वाइसराय की हेसियत में भी, नये शासन-विधान के अनुसार, 
गवर्नर जनरल को कुछ अधिकार दिय गयथ हैं। इस हेसियत से वे 
उन देशी रियासतों में, जा संघ राज्य में शामिल न होंगी, सम्राट 
के अधिकारों की रक्षा ओर उनके कतव्यों का पालन करेंगे। इसी 
नाते वे संघांतरित रियासतों के उन विषयों के शासन की देख- 
भाल करेंगे जो संघ सरकार का समर्पित न किये जायेंगे | वाइस- 
राय की हेसियत से वे उन सब अधिकारों का भी प्रयोग करेंगे 
जो सम्राट समय समय पर उनको प्रदान करें| 

( य) अधिकारों की सीमा--उपयुक्त विवरण से हमें यह न 
समभना चाहिये कि नय शासन-विधान के अनुसार गवर्नर जनरल 
संघ राज्य के निरंकुश शासक होंगे। कुछ विपयों का शासन वे 
मंत्रियों के परामश ओर सहायता से करेंगे । इस अंश तक संघ 
राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित होगा । किंतु संरक्षित विषयों 
का शासन वे स्वयं अपने विवेक के अनुसार करेंगे, ओर इनके 
लिए वे बज़रिये भारत-मंत्री ब्रिटिश पालंमेंट के प्रति उत्तरदायी 
होंगे। उन सब विषयों के शासन में, जिनमें उन्हें अपने विवेक 
ओर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार काम करने का अधिकार 
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दिया गया है, वे भारत-मंत्री के अधीन होंगे ओर उनके आदेशा- 
नुकूल काम करेंगे। 

संघीय व्यवस्थापक मंडल (०१०४७ 4,0ह8]90 प7४०)-- 
नये शासन-विधान के अनुसार जो व्यवस्थापक मंडल बनेगा उसका 
आकार १८१6 के केंद्रीय व्यवस्थापक मंडल के आकार की अपेक्षा 
बड़ा होगा । उसकी कोंसिल-ऑफ़-स्टेट ओर फेडेरल हाउस-ऑकफ- 
असेंबली दा सभाएँ होंगी । कोंसिल-ऑफ-स्टेट के २६० सदस्य 
होंगे आर असेंबली के ३७५४ । कोई मनुष्य दानों सभाओं का 
सदस्य न हो सकेगा । 

कोंसिल-ऑफ़-स्टेट का संगठन (०००७०शं॥ंण ण॑ 00प्घा- 
थं। ० 80900)--कौंसिल-ऑफ़-स्टेट के २६० सदस्यों में से १५६ 
ब्रिटिश भारत के होंगे ओर १०४ देशी रियासतों के। ब्रिटिश भारत 
ओर देशी रियासतों के प्रतिनिधि भिन्न भिन्न प्रांतों और रियासतों 
या उनके समूहों में विभक्त कर दिये गये हे । संयुक्त प्रांत कों बीस 
प्रतिनिधि भजने का अधिकार होगा । कोंसिल-आओफि-स्टेट के सदस्यों 
का कार्यकाल नो बरस निश्चित किया गया है। परंतु पहले चुनाव को 
छोड़कर प्रत्येक तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्यों का चुनाव होगा। पह 
चुनाव में एक तिहाई सदस्य तीन बरस के लिए चुने जायँगे, एक 
तिहाई छः बरस के लिएओर शेष नो बरस के लिए । इसके पश्चात्‌ 
उपयुक्त कायकाल समाप्त होने पर जो स्थान खाली होंगे, उनका 
चुनाव नो वे के लिए होगा। इस प्रकार कोंसिल-ओऑफ-स्टेट एक 
स्थायी संस्थां होगी ओर उसमें नये सदस्यों का आगमन भी होता 
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रहेगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके नरेश मनोनीत 
करेंगे । कीसिल-आफ-स्टेट के सभापति ओर उप-सभापति उसके 
सदस्यों में से उन्हीं के द्वारा चुने जायँंगे। प्रत्येक सदस्य को राज- 
भक्ति की शपथ खानी पड़ेगी। ३ सदस्यों का कोरम होगा ओर 
साल में कम से कम एक अधिवेशन अवश्य होगा। सदस्यता 
छोड़ने के तीन तरीक़े निधोरित किये गये हैं-- 

( १ ) गवनर जनरल के नाम त्याग-पत्र भेज कर । 

( २ ) उन अयाग्यताओं के कारण जिनका उल्लेख एक्ट में 
किया गया हे । द 

( ३ ) यदि कोई सदस्य कोंसिल-ओक़-स्टेट की आज्ञा के बिना 
लगातार ६० दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो सभा उसके स्थान 
को रिक्त घोषित कर सकेगी । 

फेडेरल हाउस ऑफ असेंबली का संगठन (0००४७०शं- 
007 0 ऋ०१७४व स्ि०प४० 0/ ॥88९770]ए)--असेंबली के ३७५ 
सदस्यों में से २४५० ब्रिटिश भारत के होंगे ओर २१२४ देशी रिया- 
सतों के । ब्रिटिश भारत ओर देशी रियासतों के प्रतिनिधि, भिन्न 
भिन्न प्रांतों ओर रियासतों या उनके समूहों में विभक्त कर दिये 
गये हैं । संयुक्त प्रांत के ३७ प्रतिनिधि होंगे। प्रत्यक प्रांत में सांप्र- 
दायिक आधार पर विविध संप्रदायों के प्रतिनिधिओं की संख्या 
निश्चित की गयी हे। संयुक्त प्रांत में १७ साधारण ((७7679)) 
जगहें होंगी, जिनमें से ३ दलित जातियों के लिए संरक्षित कर 
दी गयी हैं। शेष में से १२ मुसलमानों की, १ एँगलों इंडियस की, 
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! युरोपियनों की, १ भारतीय इंसाइयों की, १ ज़मींदारों की, १ मज़- 
(रों की ओर ? महिलाओं की जगहें होंगी। असेंबली के ब्रिटिश भार- 
तीय प्रतिनिधियों का चुनाव परोक्ष निवाचन-प्रणाली ( [7070९ 
[7]80007 ) से किया जायगा। उसके अधिकांश सदस्य प्रांतीय 
्यवस्थापक मंडलों अथवा सभाओं द्वारा चुने जायेंगे। देशी रिया- 
प्॒तों के प्रतिनिधि उनके नरेशों द्वारा मनोनीत होंगे! 

असेंबली का कार्य-काल पाँच बरस निधारित किया गया हे। 
इस अवधि के पूव भी वह भंग की जा सकेगी, परंतु उसका कार्ये- 
क्राल बढ़ाया न जां सकेगा। उसके रिक्त स्थान केवल शेष काल के 
लिए ही भरे जायेंगे । उसके प्रमुख ( 8]009870/ ) और उप-प्रमुख 
( 7)009०७४ 59०७:०० ) उसी के सदस्य होंगे ओर उसी के सदस्यों 
द्वारा चुने जायेंगे। प्रत्यक सदस्य को राजभक्ति की शपथ खानी 
पड़ेगी । एक तिहाई सदस्यों का कोरम हागा ओर साल में कम से 
क्रम एक अधिवेशन अवश्य होगा। त्याग-पत्र अथवा अनुपस्थिति 
संबंधी नियम वही हैं जो कोंसिल-ऑकफ-स्टेट के । 

व्यवस्थापक मंडल की सदस्यता के अनधिकारी-- 
कोंसिल-आऑफ़-स्टेट के उम्मेदवारों की आयु कम से कम ३० बरस 
होनी चाहिये ओर असेंबली के उम्मेदवारों की २८ बरस । संघीय 
कोंसिल-आऑफ़-स्टेट के उम्मेदवारों में उन सब योग्यताओं का होना 
आवश्यक है जो उस प्रांत की कोंसिल-ऑफक-स्टेट के निवाचकों के 
लिए आवश्यक हो । संधीय असेंबली के उम्मेदवार वे ही व्यक्ति 
हो सकेंगे, जो प्रांतीय असेंबली के उम्मेदवार हों सकते हों । 
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निम्नलिखित व्यक्ति उम्मेद्वार होने के अधिकार से वंचित कर 
दिये गय हे-- ह 

( क) वेतनिक सरकारी कमचारी । 

(ख ) उपयुक्त न्यायालय द्वारा पागल ठहराये गये लोग । 

(ग) वे द्वालिय जिन्होंने अपना भुगतान-न किया हो । 

( घ) निवाचन-संबंधी अपराधी निधारित काल तक उस्मेद्‌- 
वार न हो सकेंगे । 

( डः ) किसी फ़ोज़दारी अपराध के कारण दो वर्ष या अधिक 
की सज़ा प्राप्त या कालेपानी की सज़ा पानेवाले व्यक्ति सज़ा समाप्त 
होने के पाँच वर्ष बाद तक उम्मेदवार न हो सकेंगे । गवर्नर जनरल 
अपने विवेक के अनुसार इस अवधि को घटा सकते हैं । 

(च ) वे मनुष्य जो निवाचन-संबंधी व्यय का ब्योरा न 
भेजेंगे, निधोरित अवधि समाप्त होने के पाँच वर्ष बाद तक उस्सेद- 
बार न हो सकेंगे ओर 

(छ ) वे मनुष्य जो कालेपानी अथवा किसी फ़ोज़दारी अप- 
राघ की सज़ा भांग रहे हों किसी व्यवस्थापक सभा के सदस्य 
न चुने जा सकेंगे। 

व्यवस्थापक मंडल के अधिकार (०ए०/४ ० ०१०१७) 
],027896प7/9 )--संघीय उयवस्थापक मंडल के अधिकार नीचे 
लिखे तीन भागों में बाँटे जा सकते है-- 

( अर) शासन-निरीक्षण का अधिकार--गवनंर जनरल के 
विशेष उत्तरदायित्व और उनके विवेक तथा व्यक्तिगत्‌ निणय के 
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कामों को छोड़कर हस्तांतरित विषयों के शासन में संघीय मं॑त्रि- 
मंडल संघीय उयवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। व्यव- 
स्थापक मंडल का कोई सदस्य, मंत्रि-मंडल से उसकी नीति ओर 
कामों के विषय में पश्र पूछ सकेगा और अधिवेशन के स्थगित 
करने या अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर सकेगा। मंत्रियों को 
व्यवस्थापक मंडल द्वारा नियत किया हुआ वेतन ओर भत्ता मिलेगा; 
लेकिन किसी मंत्रि-मंडल के शासन-काल में उसका वेतन घटाया 
न जा सकेगा । 

(ब ) नियम-निर्माण का अधिकार--संधीय व्यवस्थापक मंडल 
को सभी संघीय विषयों के नियम बनाने का अधिकार दिया गया 
हे । संयुक्त बिषयों के संघीय ओर प्रांतीय नियमों में यदि विरोध 
होगा तो साधारणतः संघीय नियम ठीक ओर प्रांतीय नियम 
विरोधात्मक अंश तक रद समझा जायगा । शेष विषयों में से, 
जिनको गवनेर जनरल संघीय विषय निश्चित करेंगे, उनके संबंध 
में भी संघीय व्यवस्थापक मंडल नियम बना सकेगा । 

(स) आथिक अधिकार--प्रति वर्ष संघीय व्यवस्थापक मंडल 
के सम्मुख आय-व्यय का ब्योरा पेश किया जायगा | व्यय-संबंधी 
सदें, जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, दो भागों में विभक्त होंगी । 
जिन मदों के व्यय पर, संघीय असेंबली को वोट देने का अधिकार 
न होगा वे समस्त आय की लगभग ८० प्रतिशत्‌ की होंगी। शेष 
२० प्रतिशत्‌ आय व्यवस्थापक मंडल के वोट के अनुसार ख़च 
की जःयगी | आशिक विषयों में असेंबली के अधिकार कोंसिल- 
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आफ-स्टेट के अधिकारों की अपेक्षा कुछ अधिक हांगे। जब तक 
गवनर जनरल हस्तक्षेप न करें, असेंबली द्वारा अस्वीकृत माँग 
कोंसिल-ओऑफ़-स्टेट में पेश न की जायगी ओर असेंबली द्वारा 
घटायी हुई माँग बढ़ाकर पेश न की जायगी | 

(द्‌ ) व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की सीमा--संघीय व्यब- 
स्थापक मंडल के अधिकार असीम नहीं हैं । संरक्षित विषयों के 
शासन पर उसका काई अधिकार नहीं | ठयय का लगभग ८० श्रतिशत्‌ 
भाग अभी तक उसके अधिकार से पर हैं। उत्तका नियम-निर्माण 
अधिकार भी सीमारहित नहीं हे । उसके द्वारा पास किये गये 
प्रस्ताव गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना नियम नहीं बन 
सकते | गवनंर जनरल को अधिकार है कि अनुमति दें या न दें 
या प्रस्ताव को पुनविचार के लिए वापस कर दें या संम्राट की 
आज्ञा के लिए रिज़व कर दें। बहुत से विषयों के प्रस्ताव गवनेर 
जनरल की अनुमति के बिना व्यवस्थापक मंडल में पेश नहीं किये 
जा सकते। इनके अतिरिक्त गवर्नर जनरल को ऑर्डीनिंसों ओर गव- 
नर जनरल के एक्‍्टों के जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। 

संघ सरकार का विरोध---जिस रूप में नय शासन-विधान 
के अनुप्तार संव सरकार स्थापित करने को व्यवस्था की गयी हे 
उससे भारतवष के राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हैं | देशी रियासतें भी संघ 
राज्य में शामिल होने के पूर्वे अपनी स्थिति को सुद्दद बनाने में 
लगी हैं। भारतीय कांग्रेस संघ सरकार का जन्म के पहले ही संहार 
करना चाहती है । इस विरोध के तीन मुख्य कारण हैं-- “ 
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(अर) संघोय व्यवस्थापक मंडल के प्रतिक्रियात्मक ( 408८- 
४0787ए) होने की आशंका है । 

( व ) गवर्नर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व, विवेक ओर व्यक्ति- 
गत्‌ निर्णय के कामों के कारण उत्तरदायी शासन का रंग बहुत कुछ 
फीका पड़ गया है, ओर 

( स) द्वेध शासन-प्रणाली के अनुभव के कारण यह आशा 
निमूल है कि वह संघ सरकार सफल हो पायगी । 

अतणएव भारतवष के प्रायः सभी राजनीतिक दल संघ सरकार 
की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। युरापीय महासमर के कारण 
सरकार ने भी महासमर काल तक के लिए संघ सरकार की योजना 
को स्थगित कर दिया है । अब यह बतलाना कठिन है कि 
प्रस्तावित संघ सरकार स्थापित होगी, या नहीं; ओर यदि स्थापित 
होगी, तो उसका वास्तविक रूप क्या होगा । 

अभ्यास 

१--किन किन शर्तों के पुरे होने के बाद भारतीय संघ राज्य स्थापित 
होगा ? 

२-गवर्नर जनरल श्रोर वाइसराय में क्‍या श्रंतर हैं? नये शासन-विधान 
के श्रनसार भारतीय शासन में गवर्नर जनरल के कौन कौन श्रधि- 
कार होंगे ? 

३--गवरनंर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व का कया श्रर्थ हें ? विवेक 
श्रोर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के कामों का भेद समझाइये । 


४---' नये शासन-विधान के अनुसार भारतवर्ष में संरक्षणों सहित उत्तर- 


लायी शासन स्थापित किया गया हे । इस वाक्थ को स्पष्ट कोजिये। 
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५--संघीय व्यवस्थापक सडल की दोनों सभाओश्रों के नाम लिखिये श्रौर 
बड़ो सभा के संगठन का विवरण लिखिये। 


६--कोौन कोन व्यक्ति संघीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्य नहीं हो 
सकते ? श्रसेंबली के संगठन का विवरण लिखिये । 


७---संघीय व्यवस्थापक संडल के श्रधिकारों का विवरण लिखिये। 


-३. ) ॥। 


८-- भारतवासी संघ सरकार स्थापित करने का विरोघ कर रहे 
क्‍यों ? 
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पंद्रहवां अध्याय 
प्रांतीय शासन 


( #0जालंक (0०ए०कशाधा0०7 ) 


ब्रिटिश भारतीय प्रांत--प्रांतीय गवर्नर श्रोर चीफ़ कमिइनर--गवनेरों 
के आदेदा-पत्र--प्रांतीय मंत्रि-मंडल--गवरन रों के विशेष उत्तरदायित्व--- 
गवनेरों के भ्रधिकार, श्रधिकारों की सीमा--प्रांतीय व्यवस्थापक्र मंडल--- 
व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की योग्यताएँ---प्रांतीय लेजिस्लेटिव 
कोंसिल-- लेजिस्लेटिव कोंसिल के निर्वाचक--प्रांतीय लेजिस्लेटिव श्रसें- 
बली---भ्रसेंबली के निर्वाचक--सदस्यता के श्रनधिकारी--व्यवस्थापक 
मंडल के अधिकार, व्यवस्थापक मंडल के अ्रधिकारों की सीमा--नियम- 
निर्माण की प्रणाली--प्रांतीय स्व॒राज्य । 


ब्रिटिश भारतीय प्रांत (37708) वाक्य 770शा।008)-- 
नये शासन-विधान की दूसरी विशेषता प्रांतीय स्वराज्य हे । इसकी 
माँग बड़ी पुरानी है। सन १७6१८ के शासन-विधान के अनुसार 
हस्तांतरित विषयों के शासन में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना को 
गयी थी । नये शासन-विधान में हस्तांतरित ओर संरक्षित विषयों 
का भेद मिटा दिया गया है ओर प्रांतीय स्वराज्य स्थापित करने 
की व्यवस्था की गयी हे। ९ अप्रेल सन्‌ ५८३७ से प्रांतीय शासन 
नये शासन-विधान के अनुसार हो रहा है । 

भारतीय प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य की वृद्धि के साथ साथ शासन के 
सुभीते की दृष्टि से बनाये गये हैं। समय समय पर उनकी सीमा 
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में परिवतन अवश्य किये गय हैं परंतु आज भी उनके निर्माण का 
कोई वेज्ञानिक आधार नहीं हे। कुछ प्रांतों का क्षेत्रफल ज्यादा है 
ओर कुछ का कम । संयुक्त प्रांत का क्षेत्रफल २,०६,२४%० वर्ग मील 
हे ओर सीमांत पश्चिमोत्तर प्रदेश का केवल १३,५१८ वर्ग मील । 
प्रांतों की जनसंख्या ओर भाषाओं में भी विभिन्नता हे । नये 
शासन-विधान में बमो का प्रांत ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया 
गया है ओर सिंध तथा उड़ीसा के दो नय प्रांत बनाये गये हैं। 
इन दोनों प्रांतों का व्यय, आय से अधिक होगा ओर अपनी 
आधिक स्थिरता के लिए ये संघ सरकार पर निभंर होंगे। 

नये शासन-विधान में केवल दो प्रकार के प्रांतों की व्यवस्था 
की गयी हे--( १ ) गवनेरों के प्रांत ओर (२ ) चीफ़ कमिश्ररों 
के प्रांत । सीमांत पश्चिमोत्तर प्रदेश, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, 
बंगाल, आसाम, उड़ीस।, मद्रास, बंबई ओर सिंध गबनेरों के 
प्रांत हैं ओर ब्रिटिश बिलोचिस्तान, अजमेर-मारवाड़ा, दिल्ली, कु, 
अंडमान-निकोबार और पंथ पिपलोंदा चीफ़ कमिश्नरों के। स- 
कोंसिल सम्राट को अपने ऑर्डर द्वारा नये प्रांतों के बनाने और 
पुराने प्रांतों के क्षेत्र के घटाने या बढ़ाने का अधिकार दिया गया 
हे । नये शासन-विधान के अनुसार ब्रिटिश भारत का काई प्रांत 
लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन नहीं हे । 

प्रांतीय गवनेर और चीफ कमिश्नर--सन्‌ १६३५ के 
शासन-विधान में, चीफ़ कमिश्नरों के प्रांतों को छोड़कर प्रांतीय 
शासन के सर्वोच्च पदाधिकारी को गवर्नर? कहते हैं । उसकी नियुक्ति 
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सम्राट्‌ द्वारा पाँच बरस के लिए को जाती है । सब प्रांतों के 
गवर्नरों को समान वेतन ओर भत्ता नहीं मिलता। संयुक्त-प्रांत, 
बंबई, बंगाल ओर मद्रास के गवनेरों को १,२०,००० रुपये सालाना 
वेतन मिलता है; पंजाब ओर बिहार के गबनरों को १,००,००० 
रुपये; मध्य-प्रांत तथा बरार के गवरनंर को ७२,००० रुपये ओर 
आसाम, सीमांत पश्चिमात्तर प्रदेश, उड़ीसा ओर सिंध के गवरननेरों 
को ६६,००० रुपये। छुट्टी के भत्ते में भी इसी प्रकार की विभिन्नता 
हे | संयुक्त-प्रांत के गवनर को छुट्टी में 9,००० रुपये, मध्य-प्रदेश के 
गवनर को ३,००० रुपये ओर सिंध तथा उड़ीसा के गवनेरों को 
२,७५० रुपये मासिक भत्ता मिज्ञता है। प्रचलित प्रथा के अंनुसार 
सम्राट्‌ बंबई, मद्रास ओर बंगाल के गवर्नरों को भारत-मंत्री की 
सिफ़ारिश पर नियुक्त करते है ओर अन्य प्रांतों के, गवनेर जनरल 
की प्रिफ़ारिश पर | बंबई, मद्रास ओर बंगाल के गवर्नर भारत- 
मत्री से सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं; ओर भारत-सरकार के 
किसी ऑडर के प्रतिकूल उनसे अपील कर सकते हैं। अन्य 
गवनरों को यह अधिकार नहीं हांता । 

चीफ़ कमिभ्नरों के प्रांत गवनर जनरल के अधीन होत हैं । 
वे इन प्रांतों का शासन चीफ़ कमिश्नरों की सहायता से करते हैं 
ओर उनको अपने इच्छानुकूल अधिकार दे सकते हैं । अपने विवेक 
के अनुसार वे चीफ़ कमिश्नरों को नियुक्त भी करते हैं । 


गवनेरों के आदेश-पत्र ( 87 प्रा॥070 ० गी87पर6- 
8078 )>-गवर्नर जनरल की भाँति प्रांतीय गवनरों को भी नियुक्ति 
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के समय एक आदेश-पत्र दिया जाता हे । इसमें उन्हें यह आदेश 

मिलता हे कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करें। 

गवनरों के लिए यह अनिवाय॑ नहीं कि वे आदेश-पत्रों के अनुसार 

ही काम करें। शासन-विधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 
का रः कि& / जे 3 रु 

यदि गवर्नर आदेश-पत्र के प्रतिकूल कोई काम करेंगे तो वह उसके 

ग्राधार पर ग़लत न ठहराया जा सकेगा । 


प्रांतीय मंत्रिमंडल ( ४87४9 )--प्र'तीय गवनेर को 
सहायता ओर परामर्श देने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक मंत्रि-मंडल 
होता हे। उसके सदस्यों की संख्या हर प्रांत में अलग अलग हाती 
है। गवनर साधारणतः व्यवस्थापक सभा के बहुसंस्यक दल के 
नेता का प्रधान मंत्री नियुक्त करते हैं, ओर प्रधान मंत्री की सिफारिश 
पर अन्य मंत्रियों को। प्रायः सभी मंत्री व्यवस्थापक मंडल के 
सदस्य होते है। परंतु मवर्नेर ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्री नियुक्त कर 
सकते है, जो व्यवस्थापक मंडल के सदस्य नहीं हैं । ऐसे व्यक्ति, 
यदि व्यवस्थापक मंडल के सदस्य न हा जायें, तो छः महीने से 
अधिक मंत्री नहीं रह सकते। मंत्रि-मंडल का कायकाल गवर्नर 
की इच्छा पर निर्भर हांता हे। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापक 
मंडल के द्वारा निधारित वेतन मिलता हे । किसी मंत्रि-मंडल के 
कार्यकाल में उसका वेतन घटाया नहीं जा सकता। मंत्रि-मंडल 
अपनी नीति ओर कामों के लिए व्यवस्थापक मंडल के प्रति 
उत्तरदायी होता हे । ' 
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गवनेरों के विशेष उत्तरदायित्व ( 7००८४ 408907- 
80॥00908)--नये शासन-विधान के अनुसार प्रांतों में देध शासन- 
प्रणाली का अंत तो कर दिया गया है, परंतु अभी तक उनका पूर्ण 
उत्तरदायी शासन नहीं मिला हे । गवनेंर जनरल की भाँति गवनरों 
के भी कई विशेष उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये हैं। उनको पूर्ति 
के लिए उन्हें व्यक्तिगत्‌ निणोय के अनुसार काम करने का अधिकार 
दिया गया है। निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व ध्यान देने योग्य है-- 

(अ) प्रांत अथवा उसके किसी भाग की शांति को भंग करने- 
वाले ख़तरों का निवारण । 

( ब) अल्पसंख्यक जन-समुदायों के उचित हितों की रक्षा । 

( स) सावजनिक नोकरियों के सदस्यों ओर उनके आश्रितों 
के उचित हितों की रक्षा । 

(द ) प्रांत के प्रथक प्रदेशों (:0प१०९ 47०8४) की शांति 
ओर शासन की व्यवस्था । 

(य) देशी रियासतों के अधिकारों और उनके नरेशों के 
अधिकारों तथा मयादा की रक्षा । 

( र ) गवनर जनरल के उन आदेशों पर अमल करना, जिन्हें 
वे अपने विवेक या व्यक्तिगत्‌ निणंय के कामों के लिए जारी करें । 

इन विषयों के शासन में गवनेरों को व्यक्तिगत्‌ निणय के अनुसार 
काम करने का अधिकार हे। इनके अतिरिक्त बे बहुत से अन्य 
काम भी विवेक ओर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार कर सकते हैं। 
इन विवेक॑ ओर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के कामों को प्रांतीय गवर्नर, गव- 
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नर जनरल के निरीक्षण में उनके आदेशानुसार करते हैं। विशेष 
उत्तरदायित्व, विवेक ओर व्यक्तिगत्‌ निणेय के कामों के कारण, 
कुछ लोगों का कहना है कि प्रांतीय शासन में हेघ शासन- श्रणाली 
का अस्तित्व अब तक शेष हे। केवल उसका नाम बदल दियागया 
है। परंतु यह संभव है कि राजनीतिक दबाव के कारण, कायरूप 
में गवनर उपयुक्त विशेष अधिकारों पर ज्यादा अमल न कर सकें। 

गवनेरों के अधिकार (?०ए४०७/४ ० ७0ए७708)--नये 
शासन-विधान में प्रांतीय स्वराज्य की व्यवस्था होते हुए भी गव- 
नरों को अनेक अधिकार दिय गये है। हम उनको निम्नलिखित 
चार भागों में विभक्त कर सकते हँ-- 

(अ) शासन-संबंधी अधिकार--प्रांतीय गवनेर अपने विवेक 
के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करते है ओर व्यक्तिगत्‌ निर्णय 
के अनुसार प्रांतीय एडबोकेट जनरल को। यद्यपि शांति और 
व्यवस्था का विषय मंत्रियों के अधीन है तो भी गवनेर को यह 
अधिकार हे कि वे नियमानुकूल स्थापित सरकार की राज- 
नीतिक षड़यंत्रों से ओर प्रांत की शांति तथा सुव्यवस्था की 
हिंसात्मक आचारणों से रक्षा करें। प्रांतीय शासन के सारे काम 
गवनंरों के नाम पर किये जाते हैं । बे ही मंत्रियों का काम निर्धा- 
रिंत करते है। विधान-युक्त शासन के असफल होने पर घोषणा 
द्वारा वे उन विषयों का शासन अपने विवेक के अनुसार कर सकते 
हे जिनकी घोषणा की जाय। 

(ब) व्यवस्थापक मंडल-संबंधी अधिकार--प्रांतीय व्यवस्थापक 
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मंडल का साल में एक अधिवेशन अवश्य होता हे। किंतु गवनरों 
को अपने विवेक के अनुसार प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों 
सभाओं अथवा एक सभा की बैठक कराने, उनको विसर्जित करने 
तथा प्रांतीय असेंबली को भंग करने का अधिकार दिया गया है । 
अपने विवेक के अनुसार गवनेर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल की 
दोनों सभाओं के सयुक्त अधिवेशन में, अथवा किसी सभा के 
अधिवेशन में भाषण दे सकते हैं, ओर अपना संदेश भेज सकते 
हैं । गबनर था उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख व्यव- 
स्थापक मंडल, अथवा व्यवस्थापक सभा के सदस्यों को राजभक्ति 
की शपथ खानी पड़ती हो! व्यवस्थापक मंडल अथवा सभा 
से अलग होने के लिए सदस्य अपना त्यागपत्र गवनेर के पास 
भेजते है. । व्यवस्थापक मंडल अथवा सभा द्वारा पास किये गये 
प्रस्ताव गवर्नर की अनुमति के बिना क़ानून नहीं बन सकते । 
गवनेर को अधिकार है कि वे अपने विवेक के अनुसार किसी 
प्रस्ताव के संबंध में अनुमति दें या न दें या उसे गवनेर जनरल 
की अनुमति के लिए रिज़ब कर दें, या व्यवस्थापक मंडल या 
सभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज दें । इनके अतिरिक्त गवनेरों 
को भी असाधारण परिस्थिति में ओऑर्डीनेंस जारी करने और 
गवर्नरों के एक्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। 

(स) अधिक अधिकार- प्रांतीय व्यय की सारी माँगें, गवनेर 
की सिफारिश पर प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल अथवा सभा में पेश 
की जाती हैं। व्यय के दो भाग होते हैं--- 
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(१) वह व्यय जिसका उल्लेख एक्ट में किया गया हे 
ओर (२) वह व्यय जिसकी माँग प्रथम माँग के अतिरिक्त 
पेश की जाती हे । 

अमुक माँग प्रथम भाग की है अथवा द्वितीय की, इसका निर्णय 
गवनेर अपने विवेक के अनुसार करत हैं। प्रथम प्रकार की माँगों 
पर व्यवस्थापक मंडल अथवा सभा को वोट देने का अधिकार नहीं 
होता | परंतु दूसरी प्रकार की माँगें प्रांतीय असेंबली के वोट पर 
निभेर होती हैं । यदि असेंबली किसो माँग को अस्वीक्ृत करती या 
घटाती है ओर उसका संबंध गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व से 
होता है तो गवर्नर अस्वीकृत अथवा घटायी गयी माँग को पुनः 
असेंबली में पेश कर सकते हैं। इस बार न तो उस पर बहस 
होती है ओर न वोटिंग । वह माँग स्वतः मंजूर समझी जाती है । 

(द ) अधिकारों की सीमा--प्रांतीय गवनरों के अधिकार 
अपरिमित नहीं हैें। साधारणतः बे मंत्रि-मंडल की सहायता ओर 
परामश से प्रांतीय शासन का संचालन करते हैं । व्यक्तिगत्‌ निर्णय 
के कामों में मंत्रियों का परामश लेना आवश्यक दे, पर अंतिम 
निणुय स्वयं गवनर का हाता हे। विवेक के कामों में मंत्रियों 
का परामश लेना आवश्यक नहीं। इन सब कामों को प्रांतीय 
गवनंर, गवर्नर जनरल के निरीक्षण में उनके आदेशानुकूल करते 
है । उपयुक्त कानूनी अधिकारों पर कार्यरूप में, प्रांतीय गवर्नर 
कहा तक अमल कर सकेंगे, यह बहुत कुछ भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति पर निभर होगा | 


( ९६७6 9) 


ग्रांतीय व्यवस्था पक मंडल ([.,०४]४]७४ प४०)--नय शासन- 
विधान के अनुसार छः प्रांतों ( बंगाल, मद्रास, बंबइ, संयुक्त-प्रांत, 
बिहार ओर आसाम ) के लिए दो सभाओं के व्यवस्थापक मंडल 
की व्यवस्था की गयी है और शेष प्रांतों के लिए एक व्यवस्थापक 
सभा की । जिन प्रांतों में दो सभाएँ हैं, वहाँ को बड़ी ओर छोटी 
सभाओं का नाम क्रमशः लेजिस्लेटिव कॉंसिल ओर लेजिस्लेटिव 
असेंबली हैं। उनको साधारण बोलचाल में प्रांतीय कोंसिल 
ओर प्रांतीय असेंबली ही कहते हैं । जिन प्रांतों में केबल एक 
ही व्यवस्थापक सभा हे वहाँ उसको लेजिस्लेटिव असेंबली 
( ॥,028]007० ॥४88०7॥]97 ) या केवल असेंबली कहते हैं । 


व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की योग्यताएँ ( (९००थ- 
709७४075 )--व्यवस्थापक मंडल के सदस्य बनने के लिए निम्न- 
लिखित योग्यताओं का होना आवश्यक हे-- 

(अ) ब्रिटिश प्रजा हाना, या संघांतरित देशी रियासत का नरेश 
अथवा प्रजा होना या किसी ऐसी देशी रियासत का नरेश 
अथवा प्रजा होना जिसकी व्यवस्था कर दी जाय । 

(ब) लेजिस्लेटिव कोंसिल के लिए कम से कम ३० बरस की 

दब ले ० ८5 
आयु का हानता, ओर असेंबली के लिए २५४ बरस की। 

(स) उस निर्वांचन-संघ में जहाँ से वह खडा हो रहा हो 
अथवा उसी प्रकार के अन्य निवाचन क्षेत्रों में मताधि- 
कारी होना । ओर 

(दे) उन अयोग्यताओं से मुक्त होना जिनका उल्लेख एक्ट 
में किया गया है । 


हर, 


प्रांतीय लेजिस्लेटिव कोंसिल--भिन्न भिन्न प्रांतों की लेजि- 
स्‍लेटिव कोंसिल के आकार का पता हमें अगले प्रष्ठ की तालिका 
से चलता है । उससे हमें विदित होता हे कि कॉसिल का चुनाव 
सांप्रदायिक आधार पर होता है। प्रत्येक कोंसिल के कुछ सदस्यों 
को गवनंर मनोनीत करते हैं । सदस्यों का कार्यकाल नो बरस 
हे, परंतु एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे बरस चुने जाते हें । 
पहले निवांचन में एक तिहाई व्यक्ति तीन बरस के लिए चुने गये 
हे, एक तिहाई छः बरस के लिए और शेष एक तिहाई नो बरस 
के लिए । इस अवधि के समाप्त होने पर प्रत्येक सदस्य का चुनाव 
नो बरस के लिए हागा। कौंसिल के रिक्त स्थान पहले सदस्य के 
शेष काल के ही लिए भरे जाते हैं। कोंसिल के ही दो सदस्य 
उसके सभापति ओर उप-सभापति होते हैं। वे उसके सदस्यों 
द्वारा चुने जाते हैं । 


लेजिस्लेटिव कोंसिल के निवोचक (४ ०४०४४ )--कौंसिल 
के निवाचकों की योग्यताएँ भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं । 
साधारणतः हम उनको चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
निवास-संबंधी योग्यताएँ, साधारण योग्यताएँ, स्थ्रियों की विशेष 
योग्यताएँ, और दलित जातियों की योग्यताएँ। संयुक्त प्रांत में 
निम्नलिखित योग्यताओंवाले व्यक्तियों को निर्वाचकों की सूची में 
नाम लिखाने का अधिकार दिया गया हे-- 

निवास-संबंधी--नि्वाचन क्षेत्र के निवासी । 


१४५ ) 
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( १७२ ) 


साधारण--( अर ) गत्‌ वष में ७,००० रुपये या अधिक पर 
आय-कर देनेवाले व्यक्ति । 

(ब ) दीचान बहादुर, खाँ बहादुर, राय बहादुर, राव बहा- 
दुर या इनसे ऊँची पदवी प्राप्त व्यक्ति । 

( स ) २४५० रुपये मासिक पेंशन पानेवाले व्यक्ति । 

(द्‌ ) वे मनुष्य जा निम्नलिखित पदों पर कभी रहे हों या 
उस समय हों--ब्रिटिश भारत के किसी व्यवस्थापक मॉडल के 
रार-सरकारी सदस्य; किसी विश्व विद्यालय के चांसेलर, प्रो० 
चांसेलर, वाइस-चांसेलर, प्रो० वाइस-चांसेलर, फेलो ओर कोर्ट 
या सेनेट के सदस्य; संघीय न्यायालय, हाइकोट या चीफ़ कोट 
के न्यायाधीश; किसी म्युनिसिपिल्टी या ज़िला बो्ड के ग्रर-सर- 
कारी सभापति । 

( य) १,००० रुपये सालाना या अधिक मालगुज़ारी देनेवाले 
व्यक्ति, या इतने ही टेक्‍्स की माफ़ी ज़मीन के मालिक । ओर 

(२) ९,५०० रुपय सालाना लगान देनेवाले असामी । 

स्त्रियों-संबंधी--ऐसी ख्रियों को वोट देने का अधिकार दिया 
गया हे जिनके पतियों में निम्नलिखित योग्यताएँ पायी जाती हों-- 

( के ) गत वर्ष १०,००० रूपये या अधिक पर आय-कर 
देनेवाले व्यक्ति । 

(ख) ४५,००० रुपये सालाना मालगाज़ारी देनेवाले व्यक्ति 

(ग) दीवान बहादुर, सत्र बहादुर, राय बहादुर, राव बहा- 
दुर या इनसे ऊँची पदवी प्राप्त व्यक्ति । और 


( १७३ ) 


(घ) २४५० रुपये मासिक सरकारी पेंशन पानेवाले व्यक्ति । 

दलित जातियों-संबंधी--( क ) २,००० रुपये या अधिक पर 
आय-कर देनेवाले व्यक्ति । 

(ख) २०० रुपये सालाना या अधिक मालगुज़ारी देने- 
वाले व्यक्ति । | 

(ग) ५०० रुपये सालाना या अधिक लगानवाली भूमि के 
असामी । ओर 


| [किया 


(घ) जिनको गवनर जनरल ने कोई टाइटिल दिया हो । 

प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली--भिन्न भिन्न प्रांतों की 
लेजिस्लेटिव असेंबली के आकार का पता हमें अगले प्रष्ठ की 
तालिका से चलता हे । उससे हमें विदित होता हो कि असें- 
बली के चुनाव के लिए प्रत्यक प्रांत सांप्रदायिक आधार पर बारह 
प्रकार के निवाचन-संघों में विभक्त किया गया है; सीमांत पश्चिमो- 
त्तर प्रदेश ओर सिंध को छाड़कर, प्रत्येक प्रांत के साधारण स्थानों 
में से कुछ स्थान दलित जातियों के लिए सुरक्षित कर दिये गये हैं । 
संयुक्त प्रांत में इस प्रकार के स्थानों की संख्या बीस है। कुछ 
प्रांतों में असभ्य प्रदेशों ओर जातियों के लिए भी कुछ स्थान 
सुरक्षित कर दिये गये हैं। असेंबली का कार्यकाल पाँच बरस 
हे | परंतु वह इसके पहले भी भंग की जा सकती है । पाँच बरस 
की अवधि समाप्त होने पर असेंबली के स्वतः भंग हो जाने की 
व्यवस्था की गयी है । असेंबली के रिक्त स्थान पहले सदस्य के शेष 
काल के ही लिए भरे जाते हे । असेंबली के प्रमुख (5]0097067' ) 


तीय लेजिस्लेटिव असेंबलियों का संगठन 








( १७४ 9) 
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आर उप-प्रमुख ( ॥0009प४ ५ 5799]707 ) उसके सदस्यों में से 
उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। 
असेंबली के निर्वांचक--असेंबली के निवाचकों की योग्य- 
ताएँ भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। साधारणतः हम 
उनको छः भागों में विभक्त कर सकते हैं--निवास-संबंधी, टेक्स- 
संबंधी, संपत्ति-संबंधी, शिक्षा-संबंधी, सरकारी नोकरी-संबंधी और 
स्त्रियों-संबंधी | किसी निवाचन क्षेत्र में वे ही मनुष्य वोट दे सकते 
है, जिनका नाम निबोचकों की सूची में हो । संयुक्त-प्रांत में साधा- 
रण स्थानों के निवांचकों की सूची में नाम लिखाने के लिए निम्न- 
लिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है-- 
(अ ) निवाचन क्षेत्र का निवासी । 
( ब ) गत व में आय-कर या १५० रुपये सालानां आय पर 
म्युनिसिपल टेक्स देनेवाले व्यक्ति । 
( स) २४ रुपय सालाना मकान के मालिक या किरायेदार | 
( द ) अपर प्राइमरी अथवा उसके समान अन्य कक्षा पास 
मनुष्य । 
( य ) सम्राट की स्थायी सेना का अवकाश ग्रहीत या पेंशन 
पानेवाला या छुड़ाया गया अफ़सर या सेनिक | 
निम्नलिखित यॉग्यताओंवाली महिलाओं को बोट देने का 
अधिकार दिया गया है-- 
(अ ) सम्राट की स्थायी सेना के अफ़सरों या सैनिकों की 
«पेंशन प्राप्त विधवाएँ अथवा माताएँ । 
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( ब ) निधारित सीमा तक पढ़ी लिखी ख्त्रियाँ। 

(स) ऐसे पुरुषों की पत्नियाँ जो निर्वाचन-क्षेत्र के अंदर ऐसे 
मकान के मालिक अथवा किरायेदार हों जिसका 
सालाना किराया ३६ रुपये हो; जिन्होंने पिछले साल में 
२०० रुपये सालाना आमदनी पर म्युनिसिपल टेक्स 
दिया हो; जो २४५ रुपये सालाना मालगुज़ारी की ज़मीन 
के मालिक हों; जिन्होंने पछले साल में आय-कर दिया 
हो; जो सम्राट की स्थायी सेना के अवकाश ग्रहीत, या 
पेंशन प्राप्त या छुड़ाय गये अफ़सर या सैनिक हों । 

सदस्यता के अनधिकारी--निश्नलिखित प्रकार के मनुष्य 
व्यवस्थापक मंडल की किसी भी सभा के सदस्य चुने जाने के 
अधिकार से वंचित रखे गये हैं-- 

( १ ) वेतनिक सरकारी कमंचारी । 

(२ ) वे मनुष्य जिनको किसी उपयुक्त न्यायालय ने पागल 
ठहराया हो। 

(३ ) वे दिवालिये जिन्होंने अपना भुगतान न किया हो। 

(४ ) निवाचन-संबंधी अपराधों के दोषी, निधोरित काल तक 
सदस्य नहीं हा सकते । 

(५ ) फोज़दारी अपराध के कारण दो बरस या कालेपानी 
की सज़ा पाये हुए व्यक्ति सज़ा समाप्र होने के पाँच बरस तक 
उम्मेदवार नहों हा सकते । गवर्नर अपने विवेक के अनुसार इस 
अवधि को घटा सकते हैं। > 
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( ६) निधोरित काल तक निवाचन-संबंधी व्यय का ब्योरा न॑ 
भेजनेवाले व्यक्ति पाँच बरस तक उम्मदवार नहीं हो सकते | 

( ७ ) वे मनुष्य व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा के सदस्य 
नहीं चुने जा सकते ज्ञो किसी फोज़दारी अपराध अथवा कालेपानी 
की सज़ा भोग रहे हों। यदि व्यवस्थापक मंडल की किसी सभा में 
कोई ऐसा मनुष्य बोट देता हे जो उसका अधिकारी नहीं हे, तो 
उससे ४०० रुपये रोज़ जुमाना लेने की व्यवस्था की गयी है । 

व्यवस्थापक मंडल के आधिकार---संघीय व्यवस्थापक 
मंडल की भांति प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के तीन प्रकार के 
अधिकार हैं-- 

( अ ) शासन-निरीक्षण का अधिकार--प्रांतीय गवर्नर अपने 
विवेक ओर व्यक्तिगत्‌ निर्णय के कामों को छोड़कर, शेष सभी 
काम मंत्रि-संडल की सहायता ओर परामश से करते हैं । इन सब 
कामों के लिए मंत्रि-मंडल व्यवस्थापक मंडल के प्रात उत्तरदार्य 
होता है। प्रश्न, विरोधसूचक प्रस्ताव, अधिवेशन को स्थगित करने 
के प्रस्ताव यां अविश्वास के प्रस्ताव को पास करके व्यवस्थापक 
मंडल, मंत्रि-मंडल की नीति ओर कामों की आलाचना करता है । 
अविश्वास के प्रस्ताव के पास होने पर मंत्रि-मंडल को साधारणतः 
अपना पद त्यागना पड़ता है। 

( ब ) नियम-निमोण का अधिकार--प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल 
को प्रांतीय विषयों के नियम बनाने का अधिकार दिया गया है । 


वह संयुक्त विषयों के भी नियम बना सकता है, लेकिन इस शते 
५२ 


है लक ४ 


पर कि इन विषयों के संघीय नियम प्रांतीय नियमों से उच्चतर 
होंगे ओर प्रांतीय नियम साधारणतः विरोधात्मक अंश तक रद्‌ 
सममभे जायेगे । 

( स ) आधिक अधिकार--प्रांती य व्यवस्थापक मंडल के सम्मुख 
प्रति वर्ष प्रांतीय आय-उ्यय का ब्योरा पेश किया जाता है। ठयय- 
संबंधी ब्योरे के दो भाग होते हैं । गबरनेर के आधिक अधिकारों के 
संबंध में हम उनका ब्योरा लिख चुके है। प्रथम भाग का व्यय 
व्यवस्थापक मंडल के अधीन नहीं है। पर वह उस पर तकंवितक 
कर सकता हे । दूसरे भाग का व्यय असेंबली के मतानुकूल किया 
जाता हे । यदि असेंबली किसी माँग को अस्वीकार करती या 
घटाती है, ओर उसका संबंध गवनंर के विशेष उत्तरदायित्व से 
होता है, तो गवनर अस्वीकृत अथवा घटायी गयी रक़म को 
असेंबली में पुनः पेश कर सकते है । इस बार बिना तकवितक 
अथवा वोटिंग हुए, वह रक़॒म स्वतः स्वीकार समभी जाती है। 

(दू) व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की सीमा--संघीय उ्यव- 
स्थापक मंडल की भाँति प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के भी अधिकार 
परिमित हैं। गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व ओर विवेक एवं 
व्यक्तिगत्‌ निर्णय के कामों पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रांतीय 
आय का बहुत बड़ा भाग उसकी अमुमति के बिना ही खर्च किया 
जाता है। उसके नियम बनाने के अधिकार भी परिमित हैं। कुछ 
विषयों के प्रस्ताव व्यवस्थापक मंडल में आ ही नहीं सकते, जैसे 
पालमेंट के एक्टों के रद करने के प्रस्ताव। कुछ विषयों के पस्तावों 
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के पेश होने के लिए गवर्नर जनरल ओर गवनेरों की पूर्वे अनुमति 
आवश्यक होती है । इनके अंतिरिक्त गवनेरों को भी ओऑर्डनिंसें जारी 
करने ओर गवनेरों के एक्ट बनाने का अधिकार है। 

नियम-निर्माण की प्रणाली--जिन प्रांतों में केवल एक 
ही सभा का व्यवस्थापक मंडल हे, वहाँ की नियम-निर्मोण की 
प्रणाली बड़ी सरल है । सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव गवर्नर की 
अनुमति के लिए उनके पास भेज दिया जाता है, ओर गवर्नर की 
अनुमति प्राप्त करने के बाद क़ानून हो जाता है, जब तक सम्राट 
उसे रद्‌ न करें | गवर्नर की अनुमति-प्राप्त किसी प्रस्ताव को, यदि 
सम्राट रद करते हैं तो उसकी सावेजनिक घोषणा करने को 
व्यवस्था की गयी है। जिन प्रांतों के व्यवस्थापक मंडल की 
दो सभाए हैं, उनमें किसी प्रस्ताव के नियम बनने के लिए यह 
आवश्यक है कि दोनों सभाएँ उसे पास करें। दोनों सभाओं में 
पास हाने पर ही वह प्रस्ताव गवनर की अनुमति के लिए भेजा 
जा सकता है। दोनों सभाओं में मतभेद होने पर या तो प्रस्ताव 
गिर जाता है, या एक बरस के पश्चात्‌ दोनों सभाओं का संयुक्त 
अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन में कोंसिल का सभापति, 
सभापति का आसन ग्रहण करता है । ऐसे अधिवेशन का निर्णय 
दोनों सभाओं का निर्णय समभा जाता है । 

प्रांतीय स्वराज्य---उपयुक्त प्रांतीय शासन के समभने के 
पश्चात्‌ अब हमें यह जान लेना चाहिये कि नये शासन-विधान के 
अनुसार किस हद तक भातरबषे में प्रांतीय स्वराज्य स्थापित किया 
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गया हे। विशेष उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत्‌ निणंय ओर विवेक के 
कार्मो के कारण मंत्रि-मंडल का कायक्षेत्र सीमाबद्ध कर दिया गया 
है। प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के भी अधिकार परिमित हैं| बड़ी 
सभा के कारण असेंबली के कामों में अड़चन हाने की आशंका 
हे। सांप्रदायिक निवोचन के कारण राष्ट्रीया के आधार का 
अभाव है । इन सब बातों के कारण प्रांतीय स्वराज्य का रंग बहुत 
कुछ फ़ीका पड़ गया है। परंतु उसका कायान्वित रूप क्या होगा, 
यह हमें अभी देखना हे। यह तो व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों 
पर निर्भर होगा । यदि व्यवस्थापक मंडल में राष्ट्रवादियों का ज़ोर 
रहा ओर नये चुनाव में उनके हारने की आशंका न हुई तो संभ- 
वतः गवबनेर के व्यक्तिगत्‌ निशय या विवेक के अधिकारों पर 
अमल न हो सकेगा । तब प्रांतीय स्वराज्य में भी कुछ तत्व होगा। 
परंतु यदि व्यवस्थापक मंडल में प्रतिक्रियावादी सदस्यों का आधिक्य 
रहा, तो संभव है कि गवनेर अपने विशेष अधिकारों का उपयोग 
करें । विशेष अधिकार प्रायः हर एक क्षेत्र में हे। ऐसी अवस्था में 
प्रांतीय स्वराज्य भी नाममात्र को ही स्थापित होगा | 


अभ्यास 


१--गवनंरों के विशेष उत्तरदायित्व और श्रादेश-पत्र पर टिप्पणियाँ 
लिखिये । 

२--नये शासन-विधान के श्रनुसार प्रांतीय शासन में गवनेरों के कौन 
कोन से भ्रथिकार हें ? द 
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३--संयुकत प्रांत के व्यवस्थापक मंडल में कितनी सभाएँ हें ? बड़ी सभा 
के संगठन का विवरण लिखिये । 
४--संयुक्‍त प्रांतीय श्रसेंबली के संगठन का विवरण लिखिये । 


५--प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति उम्मेद- 
वार हो सकते हे ओर कौन नहीं ? 


६-- प्रांतीय श्रसेंबली श्रौर कौंसिल के निर्वाचकों मं किन किन योग्यताओों 
फा होना आवश्यक हें ? 
७-- प्रांतीय व्यवस्थापक मंडल के श्रधिकारों का विवरण लिखिये। 


८--नये शासन-विधान के अ्रनुसार प्रांतीय स्वराज्य स्थापित हुआ है अथवा 
नहीं ? यदि स्थापित हुश्रा हें तो किस हद तक ? 


सोलहवाँ अध्याय 


संघीय न्यायालय और हाईकोटे 


( #60079] (४०प्/॥ ) 
प्राकक्थन---संघीय न्यायालय का संगठन--संघीय न्यायालय के 


अझ्धिकार- हाईकोर्ट--हाईकोर्ट के श्रधिकार--श्रन्य न्यायालय--रिज्व 
बेंक--संघीय रेलवे श्रेंथारिटी । 


प्राकथन--लिखित बेलचक शासन-विधान और वैधानिक 
काय-विभाजन के अतिरिक्त प्रायः सभी संघ शासन-विधानों में 
एक ओर विशेषता होती हे । वह हे न्यायालयों का विशेष स्थान । 
लिखित शासन-विधान को धाराओं का वास्तविक अर्थ संघीय 
न्यायालय ही निश्चित करता है। यदि संघ सरकार ओर संघांत- 
रित सरकारों में या स्वयं संघांतरित सरकारों में आपस में किसी 
प्रकार का मतभेद होता है तो संघीय न्यायालय ही उस भंगड़े का 
निशय करता हे । इन्हीं कारणों से भारतवष के नये शासन-विधान 
में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गयी हे । 

नय शासन-विधान के पू् समस्त भारतवर्ष का कोई न्यायालय 
नथा। प्रांतोय हाईकोट ही सबसे बड़े न्यायालय थे ओर उनके 
निणेय की अपील प्रिवी कोंसिल में हुआ करतो थी । बहुत दिनों 
से कुछ भारतवासी एक अखिल भारतीय न्यायालय स्थापित करने 
के पक्त में थे। संघीय न्यायालय के कारण उनकी यह माँग कुछ 
अंश में पूरी हों गयी है । 
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संघीय न्यायालय का संगठन--सन्‌ १६३४ के शासन- 
विधान द्वारा संधीय न्यायालय के लिए एक प्रधान न्यायाधीश 
ओर अधिक से अधिक छुः न्यायाधीशों की व्यवस्था की गयी हे । 
जब तक संघीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभाएँ न्यायाधीशों 
की संख्या बढ़ाने की प्रार्थना न करें, तब तक यह संख्या बढ़ायी 
न जा सकेगी। प्रधान न्यायाधीश और न्यायाधीशों के नियुक्त 
करने का अधिकार सम्राट को दिया गया है। ६५ बरस की 
अ्रवस्था प्राप्त करने पर कोई व्यक्ति न्यायाधीश अथवा प्रधान न्याया- 
घीश नहीं रह सकता। इसके पूव भी वह त्यागपत्र देकर न्याया- 
लय से अलग हो सकता है । प्रिबी कोंसिल की रिपोर्ट पर सम्राट 
किसी न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश का शारीरिक यथा मान- 
सिक दुर्बलता अथवा दुराचरण के लिए निकाल सकते हैं। 

इस न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित 
योग्यताओं का होना आवश्यक है-- 

(१) ब्रिटिश भारत या संघांतरित रियासतों के हाईकोर्ट का 
पाँच साल का अनुभवी न्यायाधीश | 

(२) इंगलेंड या उत्तरी आयरलेंड का दस बरस का अनुभवी 
बेरिस्टर । 

(३) स्कॉटलेंड का दस बरस का अनुभवी ऐडवॉकेट । 

(७) ब्रिटिश भारतीय अथवा देशी रियासतों में वकालत 
करनेवाला दस बरस का अनुभवी वकील । 

प्रैधान न्यायाधीश के लिए उपयुक्त प्रथम योग्यता में कोई 


( श्ट्र४ ) 


अंतर नहीं हे; किंतु दूसरी, तीसरी ओर चोथी योग्यताओं में 
दूस बरस के स्थान में पंद्रह बरस का अनुभव आवश्यक है | वे ही 
व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश के पद्‌ पर नियुक्त किये जा सकते हैं, जो 
नियुक्ति के समय इँगलेंड या उत्तरी आयरलेंड के बैरिस्टर, या 
स्कॉटलैंड के एडवोकेट या भारतवर्ष के वकील हों । पहली योग्यता- 
वाले व्यक्तियों को भी नियुक्ति के समय उपयुक्त योग्यता का बैरिस्टर, 
एडवाकेट या वकील होना चाहिय । यदि संघीय प्रधान न्यायाधीश 
का स्थान थाड़े दिनों के लिए खाली होगा, तो गवर्नर जनरल उस 
स्थान को भर सकंगे। प्रत्येक न्यायाधीश को राजभक्ति की 
शपथ खानी पड़ती हे। न्यायाधीशों को ५,५०० रुपये मासिक 
वेतन मिलता है ओर प्रधान न्यायाधीश को ७,००० रुपये मासिक। 
किसी न्यायाधीश अथवा प्रधान न्यायाधीश के कार्यकाल में उसका 
वेतन घटाया नहीं जा सकता | 

पहली अक्टूबर सन्‌ १७३७ से संघीय न्यायालय अपना 
काम कर रहा हे। उसमें इस समय प्रधान न्यायाधीश ओर 
दो न्यायाधीश हैं । । 

संघीय न्यायालय के अधिकार--संघीय न्यायालय के 
अधिकार दो प्रकार के है-- 

(१) कुछ मुक्दमें ऐसे है जो संघीय न्यायालय में ही आरंभ 
हो सकते हैं ओर 

(२) कुछ ऐसे जिनकी वह अपील सुनता है । 

ऐसे मुक़दमें जो संघीय सरकार ओर प्रांतीय सरकारों के बीच में 


( श्ट४ ) 


या संघ सरकार ओर देशी रियासतों के बीच में किसी क़ानूनी 
अधिकार के कारण होंगे, संघीय न्यायालय में ही आरंभ होंगे । 
हाइकट्ट के कुछ फेसलों की अपीलें संघीय न्यायालय में होंगी । 
यदि किसी मुक़दमे के विषय में हाइका्ट यह प्रमाणित करेगा कि 
उसका संबंध शासन-विधान या स-कौंसिल सम्राट के किसी 
ऑडर के अथ से हे, तो हाईकोट के निर्णय के प्रतिकूल ऐसे 
मुक़दमों की अपीलें संघीय' न्यायालय में की जायँगी, सीधे प्रिवी 
कोंसिल में नहीं । शासन-विधान और स-कोंसिल सम्राट के 
ऑडरों के वास्तविक अथे से संबंध रखनेवाले संघीय न्यायालय के 
निणंयों की अपीलें प्रिवी कोंसिल में होंगी । गवर्नर जनरल को अपने 
विवेक के अनुसार संघीय न्यायालय से किसी क़ानूनी प्रश्न के विषय 
में सलाह लेने का अधिकार दिया गया है। परंतु उसकी सलाह 
मानना गवर्नर जनरल के लिए अनिवाय नहीं है। संघीय व्यवस्था- 
पक मंडल को संघीय न्यायालय के अपील-संबंधी अधिकारों के 
बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। संघीय न्यायालय का सारा 
काम-काज अगरेज़ी में किया जाता हे । 

हाईइकोटे--संघीय न्यायालय के अतिरिक्त बंबई, कलकत्ता, 
मद्रास, इलाहाबाद, पटना और लाहोंर में हाईकोट है । प्रत्येक 
हाईकोट में एक प्रधान न्यायाधीश और कई न्यायाधोश होते हैं । 
उनको सम्राट नियुक्त करते है. । किसी न्यायाधीश को अवस्था 
६० बरस से अधिक नहीं हो सकती | इस अवस्था के पूव भो 
कोई न्यायाधीश त्यागपत्र द्वारा हाइंकोंट से अलग हो सकता हे, 


( ८६ ) 


ओर सम्राट प्रिवी कॉसिल की रिपोर्ट पर किसी न्यायाधीश को 
शारीरिक या मानसिक दुबलता अथवा दुराचरण के लिए 
निकाल सकते हैं। 

हाईकाट के न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्य- 
ताओं का होना आवश्यक हे-- 

( १ ) इंगलेंड या उत्तरी आयरलेंड का दस बरस का श्रनुभवी 
बेरिस्टर । 

(० ) स्कॉटलेंड का दुस बरस का अनुभवी एडबोकेट । 

( ३ ) दस बरस पुराना सिविल सर्विस का सदस्य जो कम 
से कम तीन बरस तक ज़िला जज रहा हो; ओर 

(४ ) हाईकोर्ट या दूसरे न्यायालयों का दस बरस का अनु- 
भव्री वकोल । 

हाइकोट के प्रत्यक न्यायाधीश को राजभक्ति की शपथ खानी 
पड़ती है। उसको निधारित बेतन मिलता है जो उसके कार्यकाल 
में घटाया नहीं जा सकता । हाईकोर्ट में अधिक काम होने पर 
गवनंर जनरल को दो बरस के लिए अतिरिक्त ( ॥600ं07७/! ) 
न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है । 

हाइकोटे के अधिकार--कलकत्ता, बंबई और मद्रास के 
हाईकोर्टों में कुछ मुक़दमें आरंभ हो सकते है, परंतु साधारणतः 
हाईकोर्टों में अपीलें ही सुनी जाती है। ये अपीलें फोज़दारी ओर 
दीवानी दोनों प्रकार के मुक़दमों की होती है | हाईकोट के निर्णय 
के प्रतिकूल संघीय न्यायालय ओर प्रिवी कोंसिल में अपील की 


( (७ ) 


जा सकती है । आजकल किसी दीवानी मुक़दमे की अपील प्रिवों 
कॉसिल में तब तक नहीं हो सकती जब तक वह १०,००० रुपये से 
अधिक की न हो । 

अन्य न्‍्यायालय--इन न्यायालयों के अतिरिक्त, देश भर 
में अन्य छोटे छोटे न्यायालयों का जाल फेला हुआ हे । प्रत्येक 
ज़िले में एक जिला न्यायाघीश (])8070 & 50689078 वंप्र08०) 
होता है | यह ज़िले के अन्य न्यायाधीशों ओर मजिस्ट्रेटों के दीवानी 
ओर फोजदारी निर्णयों की अपीलें सुनता है। उसके निण॒य के 
प्रतिकूल हाईकोट में अपील की जाती है। 

उपयुक्त विवरण से हमें यह विदित होता है कि भारतवष में 
न्याय की समुचित व्यवस्था की गयी है । अपीलों की व्यवस्था 
के कारण, अन्याय को मिटाने या न्यायाघीशों की भूल सुधारने 
का अच्छा प्रबंध हे। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि यहाँ 
की न्याय-व्यवस्था आदर्श है । . कुछ लोगों का कहना है कि भार- 
तीय न्याय व्ययसाध्य हे। दूसरे कहते हैं कि इसमें विलंब का 
दोष हे। मुक़दमों के निणंय में बड़ी देर लगती है। कुछ लोग 
शासकों के न्‍्याय-संबंधी अधिकारों के विरोधी है. । भारतीय कांग्रेस 
बहुत दिनों से शासक-मंडल ओर न्यायाधीशों के प्रथक्‌ करने की 
कोशिश कर रही हे । 

रिज़र्व बैंक---संघ सरकार स्थापित होने के पूव उसकी आधथिक 
स्थिरता की समुचित व्यवस्था, रिज़ब बेंक स्थापित करके कर दी 
गयी है। रिज़व बेंक की आवश्यकता पर ब्रिटिश-सरकार ने भी 


( श्दद्ध ) 


जोर दिया था। सन्‌ १६३४ में ब्रिटिश सरकार के संकेतानुसार 
भारतीय व्यवस्थापक्र मंडल ने रिज़ब बेंक-संबंधी प्रस्ताव पास 
किया, और सन १७३४ में रिज़व बेंक ने अपना काम आरंभ कर 
दिया। बेंक की पूँजी ५ करोड़ रुपये है। यह सौ-सो रुपये के 
हिस्सों में विभक्त है । बेंक का काम-काज देखने के लिए एक केंद्रीय 
बोड स्थापित किया गया है। इसमें गवनर जनरल के द्वारा नियुक्त 
एक गवनेंर, दो डिप्टी गवनर ओर चार संचालक ओर हिस्सेदारों 
द्वारा निवोचित आठ संचालक होते हैं । रिज़बे बेंक-संबंधी कोई 
बिल गवनर जनरल की पूव अनुमति बिना संघीय व्यवस्थापक 
मंडल में पेश नहीं किया जा सकता। रिज़ बेंक का काम हे, 
भारतवर्ष की आधिक स्थिरता का क़ायम रखना, बेंक-नोट जारी 
करना ओर मुद्रा की स्थिरता के लिए रिज़ब में काफ़ी सोना रखना । 

संघीय रेलवे अंथारिटी---तयें शासन-विधान के अनुसार 
रेलवे संघीय विषय निधोरित किया गया है । उनकी देख-भाल 
करने ओर नयी रेलवे बनाने के लिए एक संघीय रेलवे ऑथारिटी 
की व्यवस्था की गयी है । इस संस्था के अधिक से अधिक सात 
सदस्य होंगे। इनमें से कम से कम तीन को गवनेर जनरल अपने 
विवेक के अनुसार नियुक्त करेंगे। सभापति के नियुक्त करने का 
भी अधिकार गवनर जनरल को ही होगा। कोई व्यक्ति रेलवे 
अंथारिटी का सदस्य उस समय तक न नियुक्त किया जायगा, जब 
तक उसे वाणिज्य, उद्योग, खेती, राजस्व अथवा शासन का अनु- 
भव न हो । सदस्यों की नोकरी की शर्तों, वेतन, भत्ता आदि का 


( १6 ) 


निर्णय गबनर जनरल अपने व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार करेंगे। 
अंथारिटी के सारे निणय बहुमत के आधार पर होंगे। मतों के 
बराबर होने पर सभापति का निणोयक्र वोट ( 08४78 ए०॥७ ) 
देने का अधिकार होगा । रेलवे शासन अथवा आय-व्यय-संबंधी 
प्रायः सभी बातें इस संस्था के अधीन होंगी। एक रेलवे न्यायात्रय 
की भी व्यवस्था की गयी हे, जिसके तीन सदस्य होंगे--एक सभा- 
पति ओर दो सदस्य । रेलवे न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल 
संघीय न्यायालय में अपील की जा सकेगी। संघीय न्यायालय 
का निर्णय अंतिम निणेय होगा । 


अभ्यास 


१---संघीय न्यायालय के संगठन का वर्णन लिखिये । इस न्यायालय के 
न्यायाधीशों श्रौर प्रधान न्यायाधीश में किन योग्यताश्रों का होना 
आ्रावदयक हें ? 

२--संघीय न्यायालय के कौन कोन से श्रधिकार हें ? 


हे ५ 


३--भारतवर्ष में कितने हाईकोर्ट हू 
में क्या संबंध हें ? 


? हाईकोर्ट श्रौर संघीय न्यायालय 


४-- रिज़र्व बेंक और संघीय रेलवे श्रंथारिटी पर टिप्पणियाँ लिखिये । 


सन्नहवाँ अध्याय 
भारत-मंत्री और नौकारियाँ 


भारत-संत्री का स्थान--भारत-मंत्री की कौंसिल---भारतीय हाई 
कमिश्नरं--सरकारी नोकरियाँ--नौक रियों का वर्गीकर ण--श्रखखिल भार- 
तीय नौकरियाँ, संघीय नौकरियाँ, प्रांतीय नौकरियाँ--पब्लिक सॉबिस 
कमीशन--नोक रियों का भारतीयकरण । 


भारत-मंत्री का सथांन--सन १७१८ के शासन-विधान के 
ध्नुसार भारतीय शासन की देख-भाल करने का अधिकार भारत- 
मंत्री को दिया गया था ओर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि गवर्नर 
जनरल भारतीय शासन का संचालन उनके आदेशानुकूल करेंगे। 
नये शासन-विधान में भारतीय शासन के निरीक्षण का अधिकार 
सम्राट को दिया गया है, और वे भारत-मंत्री के द्वारा इस अधि- 
कार का उपयोग करेंगे। नयी व्यवस्था के कारण भारत-समंत्री के 
वास्तविक स्थान में दो कोई परिवरतन नहीं हुआ है, परंतु उनके 
कानूनी स्थान में परिवतन अवश्य हो गया है । 

सन्‌ १€१८ की भाँति नये शासन-विधान के अनुसार भी 
भारत-मंत्री, पालमेंट ओर मंत्रि-मंडल के सदस्य होते हैं । साधा- 
रणतः भारतवष के संबंध में मंत्रि-मंडल अपनी नीति को उन्हीं के 
परामर्श के अनुसार निधोरित करता है। वे विषय जिनमें उत्तर- 
दायी शासन को व्यवस्था नहीं की गयी है, अब भी भारत-मंत्री के 
अधीन हैं । वे उन विषयों के सुशासन के लिए ब्रिटिश पालेंमेंट के 
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प्रति उत्तरदायी हैं | विशेष उत्तरदायित्व ओर विवेक एवं व्यक्ति- 
गत्‌ निणय के कामों को गवनेर जनरल भारत-मंत्री के निरीक्षण 
में उनके आदेशानुकूल करेंगे । 

भारत-मंत्री के निरीक्षण के शिथिल करने का सिद्धांत सन्‌ 
१७९१७ के सुधारों के साथ साथ मान लिया गया था । इस संबंध 
में संयुक्त पालंमेंटरी ने कुछ प्रथाओं के चलाने पर ज़ोर दिया था। 
अतणएव क़ानूनी दृष्टि से भारत-मंत्री के निरीक्षण में किसी प्रकार 
की कमी तो नहीं की गयी थी लेकिन वास्तव में पहले की अपेक्षा 
उनका निरीक्षण कुछ शिथिल अवश्य हो गया था। नये शासन- 
विधान के अनुसार भी ब्रिटिश सरकार के क़ानूनी अधिकारों में 
कोई परिवतंन नहीं किया गया है । वह अब भी पालमेंट के प्रति 
भारतीय शासन ओर सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी हे । फिर भी 
उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के कारण, ब्रिटिश सरकार ओर 
इस कारण, भारत-मंत्री का भी निरीक्षण पहले को अपेन्ता कुछ 
शिथिल अवश्य हो जायगा। 

भारतमंत्री की कोंसिल (70078 00प४०।)--सन्‌ १६१८ 
के सुधारों के अनुसार भारत-मंत्री की कोसिल में कई महत्वपूर्ण 
परिवतेन किये गये थे। फिर भी भारतवासी इस कोंसिल से संतुष्ट 
न थे । वे उसे प्रति-क्रियात्मक ( (408०6४0०7७/ए ) कहते थे ओर 
उसके तोड़ने का आग्रह करते थे। नये शासन-विधान में उनकी 
यह माँग भी स्वीकार कर ली गयी है। १ अप्रेल सन्‌ १७३७ को 
[भारत-यंत्री की कोंसिल ( 7908 0०प्रा70] ) तोड़ दी गयी है पर 
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उन्हें कम से कम तीन ओर अधिक से अधिक छुः परामर्शदाताओं 
के नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। कम से कम आधे 
परामशदाताओं को ऐसा अवश्य हाना चाहिये, जो दस बरस तक 
भारतवर्ष में नौकरी कर चुके हों ओर जिनको भारतवर्ष छोड़े दो 
बरस से अधिक न हुआ हो। परामर्शदाताओं का कार्य-काल पाँच 
बरस निधोरित किया गया है। कोई मनुष्य एक बार से अधिक 
परामशंदाता नहीं नियुक्त किया जायगा। इस व्यवस्था के कारण 
भारत-मंत्री को ऐसे परामशंदाता मिलते जायेंगे जिन्हें भारतीय 
परिस्थिति का समुचित ज्ञान हागा। 

परामशंदाताओं को १,३५० पोंड सालाना वेतन मिलता है 
खोर जिनका मकान भारतवष में हो उनको इस वेतन के अति- 
रिक्त ६०० पोंड सालाना भत्ता भी | भारत-मंत्री, उनके परामशे- 
दाताओं, एवं उनके कार्यालय के कमेंचारियों का वेतन त्रिटिश कोष 
से दिया जाता है | भारत-मंत्री को अधिकार है कि वे अपने परा- 
मर्शदाताओं का चाहे व्यक्तिगत्‌ परामर्श लें, चाहे सामूहिक; चाहे 
उनके परामशें के अनुसार काम करें, चाहे उसके प्रतिकूल | भार- 
तीय नोकरियों के संबंध में कम से कम आधे परामशेंदाताओं 
को भारत-मंत्री के मत का होना चाहिये । 

इन परिवतनों के कारण ब्रिटिश मंत्रि-मंडल में भारत-मंत्री का 
स्थान अब वेसा ही हो गया है जैसा उपनिवेश मंत्री (02000778] 890- 
700979) का । उनके कायालय के कमचारियों की नोकरी की शर्तें, 
ओर उनके अधिकार अब प्राय: वे हो है जो अन्य ब्रिटिश नौकरियों के । 
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भारतीय हाई कमिश्नर--सन्‌ १६१६ के एक्ट के द्वारा 
भारतीय हाई कमिश्नर की व्यवस्था की गयी थी। नये शासन- 
विधान में भी उनका पद पूर्वेबत्‌ बना हुआ है। गवनेंर जनरल 
अपने व्यक्तिगत्‌ निर्णय के अनुसार भारतीय हाई कमिश्नर को 
नियुक्त करते हैं । उनकी नोकरी की शर्ते ओर वेतन आदि को भी 
गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत्‌ निणेय के अनुसार निधोरिद करते 
हैं। संघ सरकार की ओर से वे उन सब कामों को करते हैं जो 
गवनेर जनरल उनसे करने के लिए कहें । गवर्नर जनरल की अनु- 
संति से किसी संघांतरित देशी रियासत या प्रांत या बमो की ओर 
से भी वे उन सब कामों को कर सकते है जो संघ सरकार की ओर से। 


सरकारी नौकरियाँ---देश का शासन-विधान चाहे कितना 
ही अच्छा क्‍यों न हो ओर उसका सर्वोच्च शासक चाहे कितना ही 
योग्य क्यों न हो, परंतु योग्य ओर निष्पक्ष नोकरियों ( 8०४- 
५१068 ) के बिना वहाँ पर सुव्यवस्थित शासन स्थापित नहीं हो 
सकता | भारतीय नोकरियाँ अपनी योग्यता ओर निष्पक्षता के 
लिए हमेशा से प्रसिद्ध हैं । उनको समुचित वेतन मिलता है। संभ- 
वतः संसार के किसी देश में नोकरियों को इतना वेतन नहीं 
मिलता जितना भारतीय नोकरियों को | उनके और उनके आश्रितों 
के भी उचित हितों की रक्षा की जाती हे । यही नहीं, उत्तरदायी 
शासन को स्थापना के पूर्व भारतीय शासन-संबंधी नीति के जन्म- 
दाता भी बे ही लोग थे । 

उत्तरदायी शासन की नीति के कारण भारतीय नौकरियों के 
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सदस्य कुछ भयभीत से हो गये हैं । उन्हें इस बात का भय है कि 
शायद भारतीय उत्तरदायी सरकार उनके हितों की रक्षा न करे। 
उनका भय निमूल नहों। सभी भारतीय राजनीतिक्ष नौकरियों के 
ऊँचे वेतन ओर अधिकारों से असंतुष्ट हैं । पूर्ण उत्तरदायी सरकार 
में न तो उनको इतना वेतन ही मिलेगा ओर न उनके इतने अधि- 
कार ही होंगे। इसी भय के कारण नये शासन-विधान के बनने के 
पूबे नौकरियों ने अपने डचित हितों की रक्षा पर काफी जोर दिया 
था । ब्रिटिश सरकार ने उनकी माँगों को उपयुक्त समझकर उनकी 
रक्ता की आवश्यक व्यवस्था कर दी है। नये शासन-विधान में नोक- 
रियों ओर उनके आश्रितों के उचित हितों की रक्षा करना गवर्नर 
जनरल और गवर्नरों का विशेष उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। 


नोकरियों का वर्भीकरण ---आजकल हम भारतोय नोक- 
रियों को तीन भागों में विभक्त कर सकते है-- 

(अर) अखिल भारतोय नोकरियाँ (॥7/07098) 507ए0०8) -- 
जैसे इंडियन सिविल सर्विस, डियन पुलिस सबिस, इंडियन 
मेडिकल सर्विस आदि | इन नोकरियों के सदस्य संघीय और 
प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों के अधीन काम करते हैं। ये 
भारत-मंत्री के द्वारा नियुक्त किय जाते हैं ओर अंत में भारत-मंत्री 
ही इनके हितों की देख-भाल करते हैं। इनका वेतन व्यवस्थापक 
मंडल के वोट पर निर्भर नहीं होता। भारत-मंत्री नौकरियों के 
संबंध की नीति को अपने परामशंदाताओं के बहुमत के अनुसार 
निश्चित करते है । 
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इंडियन सिविल सर्विस ओर इंडियन पुलिस सबिस के सदस्यों 
की भरती प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर की जाती हे । 
इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षाएँ भारतबष में होती है, ओर 
इँगलेंड में भी । परीक्षा में उत्तीण उम्मेदवारों को विल्ायत में काम 
सीखने के लिए जाना पड़ता हे। उसके बाद थे भारतवषे में 
भिन्न भिन्न स्थानों में नियुक्त किये जाते हे । 

( व ) संघीय नोकरियाँ ( 7०७१००७) 507शांं००४ )-संघीय 
नोकरियाँ पूर्णतया संघ सरकार के अधीन होंगी । आजकल वे 
भारत-सरकार के अधीन है। इनमें रेलवे सबिस, इंडियन पोस्ट और 
टेलीग्राफ सबविस, संघीय कायोलय ( 00७7४) 8907/0॥877909 ) 
के कर्मचारी आदि शामिल हैं--इनके नियुक्त करने का अधिकार 
संघ सरकार को दिया गया है| इनको भरती भी प्रतियोगिता 
परीक्षाओं के आधार पर को जाती है । 

( स) प्रांतीय नोकरियाँ (070ए7०ंक।! 8०"ए7००४)--प्रांतीय 
नोकरियाँ प्रांतीय सरकारों के अधीन हैं। इनकी नियुक्ति का 
अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिया गया है | अधिकांश स्थान प्रति- 
योगिता परीक्षाओं के आधार पर भरे जाते हैं। प्रांतीय सिविल 
सर्विस के सदस्य बढ़ते बढ़ते इंडियन सिविल सविस के स्थानों 
पर भी नियुक्त किये जा सकते हैं । इंडियन सिविल सर्विस के कुछ 
स्थान प्रांतीय सिविल सर्विस के सदस्यों के लिए रिज़ब रखे जाते है। 

इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रांत में ओर भी अनेक कमेचारी होते 
हैं, जिनको भिन्न भिन्न विभागों के अध्यक्ष नियुक्त करते है। 
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पब्लिक सर्विस कमीशन--संघ सरकार ओर प्रांतीय 
सरकारों के लिए नये शासन विधान के अनुसार, पब्लिक सर्विस 
कमीशनों की व्यवस्था की गयी हे। केंद्रीय पब्लिक सर्विस कमी- 
शन सन ९6९१७ के सुधारों के बाद से ही अपना काम कर रहा 
था। नये शासन-विधान के अनुसार उसका नाम बदलकर संघीय 
पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया हे। प्रांतों के लिए भी ऐसे 
ही कमीशनों की व्यवस्था की गयी हे । पब्लिक सर्विस कमीशनों 
का काम हे प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन ओर उपयुक्त 
उम्मेदवारों की नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश करना । 

नौकरियों का भारतीयकरण--साधारणतः प्रांतीय नोक- 
रियों के सभी सदस्य भारतवासी होते है । संघीय नोकरियों में 
भी, कुछ को छोड़कर, अधिकांश लोग भारतवासी ही होते हैं। 
परंतु अखिल भारतीय ([77707७। ) नौकरियों के अधिकांश 
सदस्य युरोपियन होते हैै। इन नौकरियों के लगभग ६४ प्रतिशत्‌ 
सदस्य आज भी युरोपियन है । 

बहुत दिनों से भारतवासी यह कहते आये हैं कि हमारे देश 
का शासन हमारे ही अधीन होना चाहिये, युरोपियनों के नहीं। 
विदेशी लोगों का वेतन अधिक होता है, और भारतवर्ष उतना 
बेतन नहीं दे सकता । साथ ही वे लोग भारतीय परिस्थिति से भी 
अनभिज्ञ होते हे। ब्रिटिश सरकार ने उनके इस सिद्धांत को 
मान लिया है, ओर धीरे घीरे नौकरियों का भारतीयकरण हो रहा 
हे, परंतु इसकी गति बढ़ी धोमी है। उत्तरदायी शासन को सफल 
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बनाने के लिए यह आवश्यक है कि देश की नोकरियाँ उसकी 
सरकार के अधीन हों और वहीं के निवासी उन पर काम करें। 
उनका वेतन भी देश की आथिक स्थिति के अनुसार होना चाहिये । 


अभ्यास 

१--नये शासन-विधान के श्रनसार भारत-मंत्री श्रोर उनकी कॉौंसिल में 
कोन कौन से परिवततेन किये गये हे ? 

२--भारतीय नौकरियों का वर्गीकरण कीजिये। क्या आआप चाहते 
हैं कि भारतवर्ष की नौकरिथों पर भारतवासी ही नियुक्त किये 
जायें ? क्‍यों ? 

३--उत्त रदायी शासन की स्थापना से भारतीय नौकरियों की स्थिति पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा ? 


४-- पब्लिक सर्विस कसीशन श्रौर हाई कमिश्नर पर टिप्पणियाँ लिखिये । 


अटठारहवों अध्याय 


जिले का शासन 


कमिदतर--ज़िले का दासन, कलक्टर, मालगुज्ञारी-संबंधी श्रधिकार, 
शासन-संबंधी श्रधिकार, न्याय-संबंधी श्रधिकार, निरीक्षण-संबंधी श्रधिकार 
ग्रधिकारों की सीमा---कलक्टर के सहकारी श्रफ़॒लस २-- स्थानीय स्वराज्य । 


कमिश्नर--शासन के सुभीते के लिए, मद्रास को छोड़कर 
प्रत्यक प्रांत कई भागों में विभक्त किया गया है | इनको कमिश्नरियाँ 
कहते हें। प्रत्येक कमिश्नरी एक कमिश्नर के अधीन होती है। बह 
भारतीय सिविल सर्विस ( ]700७॥ (४ए 80/ए००) का सदस्य 
होता है । उसके अधिकांश अ्रधिकार मालगुज़ारी ओर भूमि- 
संबंधी होते हैं । कुछ बातों में वह ज़िले के शासन का निरीक्षण 
करता है ओर स्थानीय स्वराज्य का भी । भारतीय राजनीतिज्ञों का 
कहना हे कि कमिश्नरों के पद की कोई आवश्यकता नहीं हे। मद्रास 
की भाँति अन्य प्रांतों का भी शासन संचालन किया जा सकता 
है । संभव है कि भविष्य में कमिश्नर के पद के तोड़े जाने की कुछ 
व्यवस्था की जाय । 


ज़िले का शासन, कलक्टर---्रत्येक कमिश्नरी में कुछ जिले 
होते हैं। भिन्न भिन्न कमिश्नरियों में जिलों की संख्या अलग 
अलग होती है । लखनऊ कमिश्नरी में छः ज़िले हैं ओर गोरखपुर 
कमिश्नर में केवल तीन । कुछ प्रांतों में, जिले के सर्वोच्च अधि- 
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कारी को कलक्टर कहते हैं ओर कुछ में डिप्टी कमिश्नर। वह 
साधारणतः इंडियन सिविल सर्विस का सदस्य होता है । कुछ 
प्रांतीय नौकरियों के सदस्य भी बढ़ते बढ़ते, जिले के अफ़सर 
बना दिये जाते हैं । 

कलक्टर अपने ज़िले में भारत सरकार का प्रतिनिधि रूप 
होता है । उसके चार प्रकार के अधिकार होते हैं-- 

( अर ) मालगुज़ारी-संबंधी अधिकार--ज़िले की मालगुज़ारी 
वसूल करना कलक्टर का काम है। यह उसके नाम से ही विदित 
है। वह अपने जिले की भूमि ओर हिसाब-संबंधी सारे कागज़ों 
की रक्षा करता है। जिले का खज़ाना भी उसी के अधीन होता है । 

( व ) शासन-संबंधी अधिकार--ज़िले के शासन की देख- 
भाल करने का अधिकार कलक्टर को दिया गया हे। ज़िले के 
निवासी शांतिपूबंक रहें, उन्हें किसी प्रकार की आशंका न हो, 
लोग नियम-विरुद्ध आचरण न करें, ओर यदि करें तो गिर- 
फ़्तार कर लिये जायें, इन सब बातों की देख-भाल करना 
कलक्टर का काम है। 

(स ) न्याय-संबंधी अधिकार--कलक्टर को कुछ न्याय-संबंधी 
अधिकार भी दिये गये है । वह अपने अधीन डिप्टी कलक्टरों 
के निरणंयों के प्रतिकूल अपील सुन सकता है। कुछ लोगों का 
कहना हे कि कलक्टर के न्याय-संबंधी अधिकार अनुचित हें। 
नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है, कि 
शासन'संबंधी ओर न्याय-संबंधी अधिकार अलग अलग व्यक्तियों 
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के अधीन हों। इस सिद्धांत की सत्यता को प्रायः सभी स्वीकार 
करते हैं | लेकिन अभी तक शासन-विभाग ओर न्‍याय-विभाग 
का प्रथकरण नहीं हुआ हे । 

( द ) निरीक्षण-संबंधी अधिकार--ज़िले के शासन के निरी- 
क्षण करने का अधिकार कलक्टर को दिया गया हे। ज़िले के 
प्रत्येक विभाग के कमंचारी, जैसे जेलर, सिविल सजन, इक्ज़ी- 
क्यूटिव इंजीनियर, पुलिस सुपरिंटेंडेंट आदि अपने अपने कतेव्यों 
का पालन करते हैं या नहीं, यह देखना कलक्टर का काम हे। 
वह स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का भी निरीक्षण करता है । 
ज़िला बोर्ड ओर छोटी म्युनिसिपिल्टियाँ साधारणतः उसी के 
अधीन होती हैं । 

साधारणतः कलक्टर अपने ज़िले के प्रधान नगर में ही रहा 
करता है। वहीं उसके तथा ज़िल के अन्य कमंचारियों के 
कायोलय होते हैं। परंतु जाड़े में वह अपने ज़िले में दौरा 
करता है ओर इस प्रकार ज़िले की जनता के संपर्क में आता 
हे ओर वहाँ की परिस्थिति की जानकारी हासिल करता है । 

( य ) अधिकारों की सीमा--उपयुक्त विवरण से यह न 
सममना चाहिये कि कलक्टर अपने ज़िले का निरंकुश शासक है। 
मालगुज़ारी के मामलों में वह कमिभ्रर के अधीन है, ओर 
न्‍्याय-संबंधी अधिकारों में उसके निर्णय के प्रतिकूल ज़िले के 
न्यायाधीश की अदालत में अपील की जा सकती हे। हर साल 
उसे अपने ज़िले की उन्नति और सुव्यवस्था का विवरण ऊँचे 
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पदाधिकारियों के पास भेजना पड़ता हे। इस विवरण में वह 
अपने जिले की आवश्यकताओं पर ज़ोर देता है ओर ज़िले की 
उन्नति केसे होगी, इस बात का भी संकेत करता हे। 


कलक्टर के सहकारी अफ़सर--वत्येक जिले में कलक्टर 
की सहायता के लिए अन्य विभागों के भी कुछ ऊँचे पदाधिकारी 
रहते हैं । वे अपने अपने विभागों के अधीन होते है, कलक्टर के 
अधीन नहीं। परंतु कलक्टर को अपने ज़िले में उनके द्वारा किये 
गये कामों के निरीक्षण करने का अधिकार होता है। इनमें से 
निम्नलिखित अफ़सर ध्यान देने योग्य हैं-- 

( ञ्र ) सिविल सर्जन-:प्रत्येक बड़े जिले में एक सरकारी 
अस्पताल होता है, जहाँ पर मुफ़्त चिकित्सा की जाती हे। बड़े 
शहरों में वह अस्पताल साधारणतः सिविल सजनों के अधीन 
होता है। उसकी सहायता के लिए कई ओर डाक्टर भी होते है । 
सिविल सजन साधारणतः अखिल भारतीय सर्विस ( ॥77078/ 
807ए706 ) का सदस्य होता हे । सरकारी अस्पताल के अतिरिक्त 
प्रत्येक जिले में म्युनिसिपिल्टियों, ज़िला बोर्डों, सावंजनिक संस्थाओं 
ओर परोपकारी व्यक्तियों द्वारा खोले गये कई धमोर्थ ओषधालय 
ओर अस्पताल होते है । 

(ब ) पुलिस सुपरिंटेंडेंट--प्रत्येक जिले में एक पुलिस 
सुपरिंटेंडेंट होता है। उसका काम होता है जिले की शांति ओर 
व्यवस्था और लोगों की जान-माल की रक्षा करना। उसकी 
सहायता के लिए एक शहर कोतवाल होता है, अनेक थानेदार 
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ओर बहुत से सिपाही | शहर की पुलिस दो तरह की होती है-- 
( १) साधारण पुलिस और (२ ) खुफिया पुलिस । खुफिया 
पुलिस के सिपाही छिपे छिपे अपराधियों का पता लगाते है । 

(स) जेज्नर-प्रत्यक ज़िलें में एक जेल होता है। वहाँ पर 
अपराधी रखे जाते हैं । जेल का प्रबंध जेलर के अधीन होता है। 
जेल में वे ही अपराधी रखे जाते है. जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा 
कारावास का दंड मिला हो। क्रेदियों के स्वास्थ्य आदि की ज़िम्मे- 
दारी जेलर पर होती है, और कलक्टर पर भी | जेल में क्रंदियों 
को योग्यतानुसार काम करना पड़ता हे। कभी कभी दंड देने के 
लिए क़ेदियों से कठोर या ऐसा काम लिया जाता है जिसका उन्हें 
अभ्यास न हा । जेलों में रखने का उद्देश्य यह है कि अपराधी 
का सुधार हो जाय। भारतीय जेलों की अवस्था अभी तक इस 
प्रकार की नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त प्रत्येक ज़िले में एक या अधिक डिप्टी कल- 
क्टर होते हैं, जिनके अधीन जिले का एक सब-डिवीज़न होता है। 
प्रत्यक जिला कुछ तहसीलों में विभक्त होता हे । विभिन्न ज़िलों में 
तहसीलों की संख्या अलग अलग हे । तहसील के अफ़सर को 
तहसीलदार कहते है ।य अपनी अपनी तहसीलों की मालगुज़ारी 
वसूल करके उसे खज़ाने में भेजते है । देहातों की स्थानीय स्वराज्य 
की संस्थाओं का निरीक्षण भी ये ही करते हैं । 


स्थानीय स्व॒राज्य--यदि जिलों का सारा काम कलक्टर 
और उसके सहकारियों को ही करना पड़े, तो शायद सारा कांम न हो. 
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सके | अतएब प्रत्यक जिले में स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ स्थापित 
की गयी हैं। उनका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। 

अभ्यास 


१--कलक्टर के अ्रधिकारों को समभाकर लिखिये। 
२--निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखियें--- 


कमिइनर, सिविल सर्जन, जेलर, तहसीलदार और डिप्टी कलक्टर ॥ 


उन्ञीसवों अ्रध्याय 


स्थानीय स्वराज्य 


प्रावकथन---स्थानीय स्वराज्य की श्रावश्यकता---भारतवर् में स्थानीय 
स्व॒राज्य का विकास--म्युनिसिपिल्टियाँ--स्युनिसिपल बोडे--उम्मेदवारों 
की योग्यताएँ---बोटरों की योग्यताएँ--बोटर होने में रुकावर्टें---म्युनिसि- 
पल निवचिन--म्युनिसिपल कार्य-प्रणाली--म्यूनिसिपिल्टियों के श्रधिकार 
झोर उनकी श्रामदनी-- स्युनिसिपिल्टियों के काम और उनका ख़्चें-- 
प्रांतीय सरकार श्रोर म्युनिसिपिल्टियों का संबंध--म्युनिसिपल शासन 
की श्रवस्था-- कॉरपेरिशन--- ज़िला बोर्ड --ज्ञिल्ता बोर्ड का संगठन---निर्वा- 
चकों श्रौर सदस्यों की योग्यताएँ-- ज़िला बोर्ड के काम--प्राम पंचायतें-- 
स्थानीय स्वराज्य के प्रति हमारा कर्तव्य । 


प्राकथन--स्थानीय स्वराज्य का अथ हे किसी स्थान के 


नागरिकों के वे अधिकार जिनके कारण वे अपने नगर, ज़िला 
अथवा गाँव की कुछ विशेष बातों का प्रबंध स्वयं ही करते हैं। इन 
अधिकारों पर अमल करने के लिए म्युनिसिपिल्टियाँ, ज़िला बोर, 
प्राम पंचायतें, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट आदि संस्थाएँ स्थापित की 
गयी हैं। नागरिक के जीवन में इन संस्थाओं का स्थान बड़े महत्व 
का है। केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों से उसका संपर्क बरस में एक 
या दो बार होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं जानता कि 
उनकी नीति का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। परंतु स्था- 
नीय खराज्य की संस्थाओं से उसका नित्यप्रति का संबंध है, ओर 
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उनकी नीति का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी वह 
प्रत्यक्ष रूप से देखता ओर समभता है | यही कारण है कि युरोप 
ओर अमेरिका के निवासी स्थानीय स्वराज्य में बड़ी दिलचस्पी 
लेते हैं। स्थानीय स्वराज्य ने भी उनके जीवन का पूर्णतया बदल 
दिया हे । लेकिन भारतवष में अभी ऐसी परिस्थिति नहीं हे। 
भारतीय स्थानीय स्वराज्य अमेरिका ओर युरुप जैसा उन्नतिशील 
हो, इसमें अभी कुछ देर हे । 

स्थानीय स्वराज्य की आवश्यकता--स्थानीय खराज्य 
की स्थापना के तीन मुख्य कारण हें--- 

( १) पहला कारण हे केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों का 
काम घटाना। मनुष्य का जीवन दिन पर दिन अधिकाधिक जटिल 
होता जाता हे ओर उसके साथ ही राज्य का काम भी बढ़ता जाता 
हे । बीसवीं शताब्दी में राज्य को अनेक ऐसे काम करने पड़ रहे 
हैं, जिनको उन्नीसवीं शताब्दी के लोग ध्यान में भी न ला सकते 
थे। केंद्रीय ओर प्रांतीय सरकारों के इस बढ़ते हुए काम को घटाने 
के लिए स्थानीय स्वराज्य अत्यंत आवश्यक हे । 

( २) जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा देना स्थानीय 
स्वराज्य की स्थापना का दूसरा कारण है | आजकल समस्त संसार 
में लोकतंत्र स्थापित हो रहे हैं । उनकी सफलता जनता की व्याव- 
हारिक राजनीति की कुशलता पर निभेर है । स्थानीय स्वराज्य के 
कारण नागरिकों को वह राजनीतिक शिक्षा मिलती है, जिसके 
कारण बे राष्ट्रीय ओर प्रांतीय शासन में अपना काम योग्यतापूर्वक 


( २०६ ) 


कर सकते हैं । जिस प्रकार कुटंब नागरिक जीवन की सबसे पहली 
पाठशाला है उसी प्रकार स्थानीय स्वराज्य लॉकतंत्र की सबसे 
पहली पाठशाला है । नागरिकों की स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएँ 
लोकतंत्र की सफलता की मूल है. ओर उस देश में लोकतंत्र 
साधारणतः असफल हाता हे जहाँ स्थानीय स्वराज्य के रूप में 
उसका बीजारापण नहीं किया जाता | 

(३) प्रत्येक स्थान की विशेष समस्याओं का होना स्थानीय 
स्वराज्य की स्थापना का तीसरा कारण हे । विभिन्न स्थानों की भिन्न 
भिन्न समस्याएँ होती हैं। तीर्थस्थानों की समस्याओं में ओर व्यापा- 
रिक नगरों की समस्याओं में भिन्नता होती हे। ओद्योगिक नगरों 
की समस्याएँ प्राचीन ऐतिहासिक नगरों की समस्याओं की सी नहीं 
होतीं । बंद्रगाहों ओर भीतरी नगरों की समस्याएँ भी एक दूसरे 
से भिन्न होती है । इन समस्याओं का ज्ञान जितना इन नगरों के 
निवासियों को हाता हे उतना बाहरवालों को नहीं। वे ही इनको 
भली भाँति जानते ओर संतोषपूर्वक कम मूल्य में हल कर सकते 
है। अतएव प्रत्येक नगर की विशेष समस्याओं को योग्यतापूर्बेक 
कम दामों में सुलकाने के लिए भी स्थानीय स्वराज्य का होना 
बहुत ज़रूरी हे । 

भारतवर्ष मे खानीय स्वराज्य का विकास--कछ लोगों 
का कहना हे कि भारतवषे में स्थानीय स्वराज्य की स्थापना ब्रिटिश 
शासन-काल से ही आरंभ हुईं हे । यह बात ठीक नहीं। लगभग 
२३०० बरस पूवे चंद्रगुप्त मौये के शासन-काल में भारत में स्थानीय 
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स्वराज्य उन्नत अवस्था में था। पाटलिपुत्र के विषय में मेगस्थनीज़ 
ने इस प्रकार लिखा हे--'राजधानी के प्रबंध के लिए ३० सदस्यों की 
एक सभा हे जो ६ समान कमेटियों में विभक्त हाकर नगर का 
सारा काम-काज देखती है । एक कमेटी शिल्प-कला का प्रबंध 
करती है; दूसरी विदेशियों की देखभाल करती है; तीसरी जन्म- 
मरण की गणना करती है; चोथी व्यापार-संबंधी बातों को देखती 
है; पॉचवी देश की बनी वस्तुओं के क्रय का प्रबंध करती है ओर 
छठी बिकी वस्तुओं का कर वसूल करती है। ग्राम-प्रबंध भी सुव्य- 
वस्थित हे / मध्यकाल में स्थानीय स्वराज्य की, विशेषकर ग्राम- 
पंचायतों की, यही अवस्था रही | इस्ट इंडिया कंपनी के शासन- 
काल में भारतवष के प्राचीन स्थानीय स्वराज्य का अंत हुआ । 
उत्तरदायित्व-रहित अधिकारों के कारण कंपनी ने भारतवर्ष के 
उद्योग-धंधों को ही नहीं, वरन्‌ उन ग्राम-पंचायतों का भी समाप्र 
किया जो अनेक शताब्दियों से चली आ रही थीं ओर जिनमें 
जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा मिलती थी | अतएव 
भारत में स्थानीय स्वराज्य के लोप होने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व 
कंपनो की केंद्रीकरण की नीति पर ही हे । 

केंद्रीकरण के कुपरिणाम शीघ्र ही प्रगट होने लगे ओर सर- 
कार को अकेंद्रीकरण का सहारा लेना पड़ा । कलकत्ता, बंबई ओर 
मद्रास में सत्रहवीं शताब्दी से ही स्थानीय स्वराज्य स्थापित होने 
की चचो हो रही थी ओर कुछ सफल प्रयह्न भी किये गये थे । 
सन्‌ १८४० के बंगाल के दसवें एक्ट के अनुसार अन्य नगरों में 
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भी स्थानीय स्वराज्य स्थापित करने की व्यवस्था की गयी। परिणाम- 
स्वरूप कुछ शहरों में म्युनिसिपिल्टियाँ बनीं; परंतु प्रत्यक्ष करों 
()7००0 7"95%०४) के कारण वे असफल सिद्ध हुईं | सन्‌ १८५० 
में पुराने एक्ट को रद करने का एक नया एक्ट बनाया गया । 
उसके अनुसार म्युनिसिपिल्टियों को चंगी आदि अप्रत्यक्ष कर 
लगाने का अधिकार मिला । इस एक्ट के कारण उत्तरी पश्चिमी 
प्रांत ( आजकल संयुक्त प्रांत) ओर बंबई प्रांत में अनेक नयी 
म्युनिसिपिल्टियाँ बनीं । 

सन्‌ १८६३ में सेना तथा स्वास्थ्य संबंधी शाही कमीशन की 
सिफ़ारिशों के अनुसार म्युनिसिपिल्टियों के स्वास्थ्य विषयी 
अधिकार बढ़ाये गये। सन्‌ १८७० में लॉडे मेयो ने आर्थिक 
अकेंद्रीकरण की नीति के कारण स्थानीय स्वराज्य के बढ़ाने पर 
भी ज़ोर दिया। अतएवं सभी प्रांतों में म्युनिसिपिल्टियों के अधि- 
कार बढ़े । उनके सदस्यों का चुनाव होने लगा ओर उनकी संख्या 
एवं उपयोगिता बढ़ी । सन्‌ श्दू८र२ में लॉड रिपन ने स्थानीय 
स्वराज्य के बढ़ाने पर ओर भी ज़ोर दिया। उनके विचार में स्थानीय 
स्वराज्य की स्थापना केवल शासन में सुभीते के ही लिए आवश्यक 
नहीं थी, वरन्‌ जनता को व्यावहारिक राजनीति की शिक्षा देने के 
लिए भी ज़रूरी थी । इसलिए उन्होंने निवाचित सदस्यों के आधिक्य 
पर ज़ोर दिया ओर यह स्पष्ट किया कि सरकारी निरीक्षण बाहर 
से होना चाहिये, भीतर से नहीं। सन्‌ १७१८ में भारत-मंत्री 
आर गवनर जनरल ने स्थानीय स्वराज्य-संबंधी एक नया प्रस्ताव 
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प्रकाशित किया । उसमें निर्वाचित सदस्यों ओर निबाचकों की संख्या: 
बढ़ाने, म्थुनिसिपिल्टियों में गार-सरकारी सभापतियों के होने, उनके 
ख्राथिक अधिकारों के बढ़ाने, स्थानीय स्वराज्य के नये विभाग के 
स्थापित करने ओर ग्राम-पंचायतों के स्थापित करने पर ज़ोर दिया 
गया था। सन्‌ २6९१८ में भारतीय शासन में सुधार किये गये। 
अब स्थानीय स्वराज्य हस्तांतरित विषय हो गया ओर उसका शासन 
मंत्रियों के द्वारा होने लगा । आज भी यही दशा हे । 


म्युनिसिपिलि टयॉ--बड़े बड़े नगरों या शहरों की स्थानीय 
स्वराज्य की संस्था को म्युनिसिपिल्टि कहते हैं । प्रांतीय सरकार 
को अधिकार है कि वह अपने किसी प्रदेश को म्युनिसिपिल्टी 
घोषित कर दे, किसी म्युनिसिपिल्टी को शहर घोषित कर दे या 
किसी म्युनिसिपिल्टी के क्षेत्रफल ओर सीमा को घटा बढ़ा दे । 
संयुक्त प्रांत में इस समय लगभग ८५ म्युनिसिपिल्टियाँ हैं । 


म्युनिसिपल बोडे---/त्येक म्युनिसिपिल्टी के शासन की 
देखभाल के लिए एक कमेटी हाती है। उसको म्युनिसिपल बोड 
कहते हैं। यह बोड्ड जनता के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर चुना 
जाता है । चुनाव के लिए प्रत्येक म्युनिसिपल नगर कई हलल्‍्कों 
( ७7१8 ) में बाँट दिया जाता हे ओर उनमें से प्रत्येक से जन- 
संख्या के आधार पर, एक या अधिक श्रतिनिधि चुने जाते हैं । 
कुछ म्युनिसिविल्टियों में सरकार के मनोनीत कुछ सदस्य होते हैं 
ओर, कुछ में विशेष जन-समुदायों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया 
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जाता है। बोडे का कार्यकाल, साधारणशतः तीन वर्ष होता हे लेकिन 
प्रांतीय सरकार इस काल को बढ़ा सकती है | 
उम्मेदवारों की योग्यताएँ--संयुक्त प्रांत में प्रत्येक म्युनि- 

सिपल वोटर ( मतदाता ) जो अँगरेज़ी, हिंदी या उद्‌ पढ़ लेता 
हो, जो म्युनिसिपल नोकर न हो, जो म्युनिसिपिल्टी के किसी 
ठेके का हिस्सेदार न हो, जो बेतनिक मेजिस्ट्रेट या पुलिस का 
अफ़सर न हो, म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य चुना जा सकता हे। 
म्युनिसिपल निवोचन-संबंधी अपराध के दोषी ठहराये गये व्यक्ति 
पाँच साल तक उम्मेदबार नहीं हो सकते। थे सरकारी नोकर 
जो नोकरी से बरखास्त कर दिये गय हों और उसके लिए अयोग्य 
ठहराये गये हों ओर वे वकील जो वकालत करने के अधिकार 
से वंचित कर दिये गये हों, प्रांतीय सरकार की अनुमति के बिना 
उम्मेदवार नहीं हो सकते । 

वोटरों की योग्यताएँ---वोटर होने के मूल सिद्धांत सब 
प्रांतों में प्रायः समान हैं, पर भिन्न भिन्न प्रांतों की मिन्न भिन्न 
परिस्थितियों के कारण कुछ अंतर अवश्य हो गये हैं. । संयुक्त प्रांत 
में वे सब लोग वोट दे सकते हैं जिनका नाम बोटरों की सूची में 
लिखा हो। वोटरों को सूची में निम्नलिखित योग्यताओं के व्यक्ति 
अपना नाम लिखा सकते हैं -- 

(१) म्युनिसिपिल्टी को एक निश्चित या उससे अधिक 
कर देना । 

(२) वोटरों को सूची तेयार होने के पहले एक बरस तक 
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म्युनिसिपल सीमा के अंदर रहना, यदि निम्नलिखित शर्तों में से 
एक या अधिक पूरी होती हों-- 

( क ) किसी विश्वविद्यालय का श्रेजुएट होना; 

( ख ) भारत-सरकार को आय-कर देना; 

( ग ) म्युनिसिपल सीमा के अंदर एक निधोरित किराये के 
मकान का मालिक होना; 

(घ) म्युनिसिपल सीमा के अंदर ऐसे मकान में रहना जिसका 
वाषिक किराया एक नियत रकम हो; 

(ड) ऐसी ज़मीन का मालिक होना जिसकी मालगुज़ारी एक 
निश्चित रक़म या उससे अधिक हो; . 

(च) ऐसी माफ़ी ज़मीन का मालिक होना जिसकी मालगुज़ारी 
एक निधोरित रक़म हो; 

(छ) ऐसी ज़मीन का काश्तकार होना जिसका वार्षिक लगान 
एक निश्चित रक़म हो; या 

(ज) जिनकी आमदनी एक निश्चित रक़म हो। 

वोट देने के अनधिकारी--े मनुष्य जो ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं, 

जिनकी आयु २१ बरस से कम हे, जो उपयुक्त न्यायालय द्वारापागल 
ठहराये गये हैं या जो ऐसे दिवालिये है जिनका सारा भुगतान नहीं 
हो पाया है, म्युनिसिपल चुनाव के निबोचक नहीं हो सकते। 

भारतवर्ष के नये शासन-विधान के कारण, प्रांतीय कोंसिल के 
निवाचकों की संख्या बढ़ायी गयी है । चूँकि म्युनिसिपल निवोचकों 
की योग्यैताओं को प्रांतीय कोंसिल के निवोचकों की योग्यताओं से 
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कम होना चाहिये, इस लिए थोड़े दिनों में ही म्युनिसिपल निवाचकों 
की योग्यताएँ कम की जाएँगी ओर निवाचकों की संख्या बढ़ेगी । 

म्युनिसिपल निर्वाचन--साधारणतः प्रति तीसरे वर्ष 
म्युनिसिपल बोड का नया चुनाव होता है । उन दिनों शहर में बड़ी 
हलचल मच जाती हे | नियत दिन तक उस्मेदवारों के निवाचन 
के आवेदनपत्र ()०ाआ।०७४0०7॥ (9]0०58 ) पेश किय जाते हैं। 
निश्चित दिन उनकी जाँच होती है, आर जो आवेदनपत्र निय- 
मानुकूल नहीं होते वे रद कर दिये जाते है | इसी बीच भिन्न भिन्न 
उम्मेदवार और उनके सहायक मतदाताओं के पास वोट लेने के 
लिए जाते है | चुनाव के दिन शहर में बड़ी धूम होती हे। प्रत्यक 
उम्मेदवार के इक्के, तांगे, गाड़ी, मोटर आदि वोटरों को उप्त स्थान 
पर ले जाने के लिए घूमा करते है जहाँ वोट पड़ते हैं | वोटर अपना 
मत देकर अपने घर लोट आते हैं। उस दिन निश्चित समय के 
पश्चात्‌ एक भी वोट नहीं पड़ सकता | कुछ समय बाद वोट गिने 
जाते हैं ओर जिस उम्मेदवार के ज्यादा वोट आते है वह उस क्षेत्र 
का प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाता है । 

चुनाव में कुछ लोग ऐसे कामों को करते हैं, जिनके कारण वोटर 
स्वतंत्रतापृबक अपना वोट नहीं दे सकते। कुछ लोग बोटरों को 
धमकाते हैं, घूस देते हैं, रुपया देकर वोट मोल लेते हैं, दाबत आदि 
देकर उन पर अपना प्रभाव जमाते हैं या जाली वोट डालते हैं । 
ऐसा करना नियम के विरुद्ध है। किसी बोटर अथवा उम्मेदवार 
को अधिकार है कि ऐसी बातें कलक्टर के सामने पेश करे। इस 
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(5 ्छ 5 /े 
प्रकार के प्राथनापत्र पहुँचने पर कमिश्नर यह्‌ निणंय करता हो वि 
निर्वाचन नियमों के अनुकूल था या नहीं | तब आवश्यकता हुई त॑ 
निणयालुसार दूसरा निवोचन किया जाता हे, या दूसरा उम्मेदबाः 
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उस ज्षेत्र का प्रतिनिधि घोषित किया जाता हे । 

म्युनिसिपल कारये-प्रणाली--जनाव के बाद निश्चित दिन 
म्युनिसिपल बोडे की प्रथम बेठक होती हे। इसमें सभापरि 
( 0॥७77७॥ ) का चुनाव होता है। सभापति एक अवेतनिब 
पदाधिकारी हाता हे। उसको म्युनिसिपल शासन संबंधी अनेक 
अधिकार होते हैं। इसके पश्चात्‌ म्युनिसिपल कमेटियों का चुनाः 
होता है । ये म्युनिसिपल शासन के विविध कामों को देखती हैं 
बोड की सहायता के लिए कुछ स्थायी वैतनिक कर्मचारी होते हैं 
जैसे इक्जीक्यूटिव अफ़सर, इंजीनियर, मंत्री, हेल्थ अफ़सर तथ 
अनेक क्कक आदि। बो् के सभापति, कमेटियाँ, स्थायी अफ़सर आर 
सब मिलकर म्युनिसिपल बो्ड के शासन की देख-रेख करते हैं । 

म्युनिसिपिल्टियों के अधिकार और आमदनी--भांतीर 
एक्ट के अंतर्गत्‌ म्युनिसिपिल्टियाँ जनता की भलाई के सारे कार 
कर सकती है । जनता के स्वास्थ्य की देख-भाल करना, उनक॑ 
शिक्षा का प्रबंध करना, स्वेसाधारण के सुभीते की चीजों क॑ 
व्यवस्था करना, जीवन ओर संपत्ति के सुरक्षित करने का प्रबं: 
करना आदि म्युनिसिपिल्टियों के काम है । इन कामों के करने वे 
लिए वे नियम बना और कर लगा सकती हैं । म्युनिसिपल आस 
दनी के निम्नलिखित पाँच मुछय साधन हैं-- 
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( १) म्युनिसिपल टेक्स; जैसे चंगी, मकान ओर जमीन का 
टेक्स, जानबरों का टेक्स, पानी का टेक्स आदि; 

(२) म्युनिसिपल फीस; जैसे स्कूल फ्रीस आदि; 

(३) म्युनिसिपल व्यापार से लाभ या म्युनिसिपल इमारतों 
का किराया । कुछ म्युनिसिपिल्टियाँ अपने बाज़ार बनवाती हैं 
ओर उसकी दूकानें किराये पर देती है. । कुछ अपनी बिजली की 
कंपनियाँ खालती हैं ओर उनसे कुछ आमदनी करती हैं; ओर 

(9 ) गवर्मेट की सहायता। प्रत्येक म्युनिसिपिल्टी को आव- 
श्यकतानुसार प्रांतीय सरकार आथ्िक सहायता देती है। इस 
सहायता का कारण यह हे कि म्युनिसिपिल्टियाँ आरंभिक शिक्षा 
आदि ऐसे काम करती हैं, जो वास्तव में सरकार के काम हैं। 
अतएव सरकार को उनकी सहायता करना आवश्यक हे । 

(५ ) यदि इस आमदनी से काम न चले ता म्युनिसिपिल्टियाँ 
ऐसे स्थायी कामों के लिए, जिनकी लागत बहुत ज्यादा है, ऋण ले 
सकती हैं । म्युनिसिपिल्टियों के कुछ ऋण ऐसे हाते है. जिनसे 
किये गये कामों की आमदनी ब्याज से अधिक होती हे, परंतु कुछ 
ऋणगण ऐसे होते हैं. जिनका ब्याज भी म्युनिसिपिल्टी की सालाना 
आमदनी से देना पड़ता हे। पानी के कल लगाने का ऋण पहले 
वर्ग का हे ओर गंदा नाला बनवाने का ऋण दूसरे वर्ग का । 

म्युनिसिपिल्टी के काम और उनका खर्च---*थुनिसिपिल्टी 
के कामों को साधारणतः हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

( १ ) सावंजनिक स्वास्थ्य के काम--अपने नागरिकों के स्वास्थ्य 
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की रक्षा करना म्युनिसिपिल्टियों का पहला काम है | शहरों या 
नगरों के मकान बड़े धने होते हैं। उनमें पर्योप्त धूप ओर हवा नहीं 
पहुँच पाती, ओर संक्रामक बीमारियों के फेलने की आशंका रहा 
करती है। अतएब म्युनिसिपिल्टियों का कतव्य है कि पहले तो 
बीमारियों को निकट ही न आने दें ओर यदि वे आ जा जाये तो 
चिकित्सा का समुचित प्रबंध करें। सयुक्त श्रांत की म्थुनिसिपि- 
ल्टियाँ इन कामों को करती हैं। वे शहरों की सफ़ाई ओर खच्छ 
पानी का प्रबंध करती हैं; भोजन या जलपान की सामग्री का 
निरीक्षण करती हैं; पाक बनवाती हैं; प्लेग ओर चेचक के रोकने 
वी व्यवस्था करती हैं; जनता में स्वास्थ्य-संबंधी शिक्षा का प्रचार 
5रती हैं; अरपताल ओर ओषधालय खोलती हैं ओर इस प्रकार 
वी सवंसाधारण द्वारा खोली गयी संस्थाओं की सहायता करती है.। 


संयुक्त प्रांत की म्युनिसिपल आमदनी का लगभग ४५० प्रति- 
शत्‌ स्वास्थ्य-संबंधी कामों में खचे किया जाता है। फिर भी जनता 
का स्वास्थ्य संतोषप्रद नहीं रहता । इसके कुछ कारण ये हैं-->जनता 
क्री ग़रीबी ओर स्वास्थ्य के प्रति उदांसीनता; लोगों में स्वास्थ्यप्रद्‌ 
आदतों का अभाव, बालविवाह आदि कुप्रथाएँ; जन्म के समय माता 
ओर बच्चों को गंदे स्थान में रखना ओर म्युनिप्तिपल कमचारियों 
की असावधानी तथा घूसखोरी की आदत । 


(२) सावजनिक रक्षा के काम--अपने नागरिकों की जान 
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ओर भाल की रक्षा करना म्युनिसिपिल्टियों का दूसरा काम है। 
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इसके लिए भी संयुक्त आरांत को म्युनिसिपिटियाँ कुछ काम करती हैं । 
वे सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करती हैं; कमज़ोर या ख़तरनाक 
मकानों को गिराती हैं ओर आग बुम्रानेवाले इंजन को रखती हैं । 
परंतु म्युनिसिपिल्टियों के ये काम भी संतोषप्रद नहीं हैं । म्युनि- 
सिपिल्टियाँ उन लोगों की सहायता नहीं करतीं जिनका नुक़सान हो 
जाता है । म्युनिसिपिल्टियों के पास अपनी पुलिस भी नहीं होती। 


(३ ) साबजनिक सुभीते के काम--अपने नागरिकों के सुभीते 
के साधन श्रस्तुत करना म्युनिसिपिल्टियों का तीसरा काम है। 
इसके लिए संयुक्त प्रांत की म्युनिसिपिल्टियाँ कुछ काम करती है। 
वे सड़कें बनवाती हैं; सड़कों के किनारे पेदल चलनेवाले लोगों #े 
लिए रास्ते बनवाती हैं; बाज़ारों का प्रबंध करती हैं; इक्के, ताँगों ओर 
साइकिलों पर नंबर डालती हैं; जगह जगह सड़कों के नाम के 
साइनबोड लगवाती हैं ओर सार्वजनिक सभाओं के लिए टाउन- 
हालों का प्रबंध करती हैं। लेकिन म्युनिसिपिल्टियों के ये काम भी 
संतोषप्रद नहीं हैं । पश्चिमी देशों से लोटे हुए सारे भारतीय यही 
कहते है. कि उन देशों के सामने भारतवर्ष में म्थुनिसिपल सांथे- 
जनिक सुभीते के काम नहीं के बराबर हैं। अधिकांश नगरों की 
सड़कें पलती, गंदी ओर टूटी-फूटी हैं; इक्के तथा ताँगे गंदे और 
खतरनाक हैं; खुले मेदानों ओर पणर्कों का अभाव है और बहुत 
जगहों में तो सावेजनिक सभा आदि करने के लिए हाल तक का 
प्रबंध नहीं हे । 
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( ४ ) सावजनिक शिक्षा का प्रबंध--स्वंसाधारण की शिक्षा 
का प्रबंध करना म्युनिसिपिल्टियों का चोथा काम है । संयुक्त प्रांत 
की म्युनिसिपिल्टियाँ इस कारण आरंभिक शिक्षा के लिए अनेक 
स्कूल खोलती हैं; बालक बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध करती हैं; 
अंगरेज़ी के हाई स्कूल खोलती है ओर सावजनिक स्कूलों, पुस्तका- 
लयों, वस्तु-संग्रहालयों आदि की आध्िक सहायता करती है। 
भारतीय म्युनिसिपिल्टियों का यह काम भो संतोषप्रद नहीं है । यह्‌ 
तो इसी से ही ठिद्ति हे कि भारतीयों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 
दस प्रतिशत्‌ से अधिक नहीं हे । 

म्युनिसिपिल्टियों का खच--अपनी आमदनी का अधिकांश 
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भारतीय म्युनिसिपिल्टियाँ उपयुक्त कामों में खच करती हैं। साधा- 
रणतः संयुक्त प्रांत की म्युनिसिपिल्टियाँ अपनी आमदनी का लगभग 
५४ प्रतिशत स्वास्थ्य सुधार ओर सावजनिक सुभीते के कामों में, ६ 
प्रतिशत सार्वजनिक रक्षा के कामों में ओर २० प्रतिशत्‌ सावंजनिक 
शिक्षा में खच करती हैं । इनके अतिरिक्त म्युनिसिपल आमदनी 
का लगभग ९१० प्रतिशत्‌ ऋण का ब्याज चुकाने में, एवं १० प्रति- 
शत्‌ शासन के संबंध में ओर शेष अन्य प्रकार के विविध म्युनिसि- 
'पल कामों में ख्नच होता हे। 

प्रांतीय सरकार और म्युनिसिपिल्टियों का संबंध-- 
भारतीय म्युनिसिपिल्टियाँ स्वेथा खतंत्र नहीं हैं। वे प्रांतीय सर- 
कार के निरीक्षण में ओर उसके अधीन अपने काम करती हैं । 
प्रांतीयसरकार अपने किसी प्रदेश को म्युनिसिपिल्टी घोषित कर 
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सकती हे ओर उसके क्षेत्रफल ओर सीमा में परिबर्तन कर सकती 
हे । ठीक ठीक काम न होने पर वह म्युनिसिपिल्टी को तोड़ सकती 
हे या उसके शासन का स्वयं उचित प्रबंध कर सकती हे। म्युनिसि- 
पिल्टियों के आवश्यक कामों का खस्तच प्रांतीय सरकार के निरीक्षण 
में होता हे | प्रांतीय सरकार म्युनिसिपिल्टी से कोई रिपोर्ट माँग 
सकती हे ओर उसे किसी काम के करने का आदेश दे सकती है । 
प्रति बष प्रत्यक म्युनिसिपिल्टी को अपने गत बषे की आय, व्यय और 
कामों का विवरण प्रांतीय सरकार का भेजना पड़ता है। प्रांतीय 
सरकार की आर से साधारणतः छोटे शहरों में कलक्टर और बड़े 
शहरों के कमिश्नर म्युनिसिपल शासन की देखरख करते हैं । 


म्युनिसिपल शासन की अवस्था--भारतीय म्युनिसिपल 
शासन उस उन्नतिशील अबस्था में नहीं, जिसमें होना चाहिये। 
इसके निम्नलिखित कारण हैं-- क्‍ 

(१ )'म्युनिसिपिल्टियों के अधिकारों का अपयोप्र होना-- 
भारतीय म्युनिसिपिल्टियों के अधिकार परिमित हैं | कलक्टर ओर 
कमिश्नर की स्वीकृति छोटी छोटी बातों के लिए भी आवश्यक होती 
हे। इस कारण भारतीय म्युनिसिपिल्टियाँ सबेसाधारण के वे सब 
काम करने की हिष्मत नहीं कर सकतीं जो जमेनी और अमेरिका 
की म्युनिसिपिल्टियाँ करती हैं । 


(२ ) म्युनिसिपल शासन में योग्य पुरुषों का अभाव--भारती य 
म्युनिसिपल शासन में योग्य पुरुषों का श्रभाव है| कुछ योग्य पुरुष 


( २१6६ ) 
प्रांतीय कोंसिलों में चले जाते हैं, कुछ केंद्रीय कोंसिलों में ओर कुछ 
कांग्रेस आदि सावजनिक संस्थाओं की देख-रख में लगे रहते है । 
जो कुछ बचते हैं, उनमें से भी अधिकांश म्युनिसिपल मेंबरी 
को फजीहत की बात सममभते हैं। अतणएव म्युनिसिपल शासन 
साधारणतः द्वितीय ओर तृतीय श्रेणी के मनुष्यों के अधीन होता 
हे । इस कारण वह अधिक जन्नततिशील नहीं हो सकता । 

(३ ) नागरिक भाव की कमी--नागरिक भाव का अभाव 
म्युनिसिपल शासन के उन्नतिशील न हाने का तीसरा कारण है। 
शिक्षा की कमी और संसार को असार मानने के कारण बहुतरे 
भारतवासी बोट आदि के मंझट से बचने की कोशिश करते है । 
वे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते ओर स्वास्थ्य-संबंधी 
विषयों में म्युनिसिपल कर्मचारियों के साथ सहयाग नही करते। 
साधारणतः म्युनिसिपल सदस्य भी, चुने जाने के बाद अपने 
निवोचन क्षेत्र ओर उसके बोटरों को भूल जाते हैं। सदस्यों की 
सहानुभूति से जनता ऐसे अनेक कामों के लिए तेयार हो सकती है 
जिनसे वह अन्यथा हिचकिचाती है। 

(४ ) म्युनिसिपल कमंचारियों का व्यवहार--म्युनिसिपल 
कमचारियों का व्यवहार भी संतोषप्रद नहीं हे। कम वेतन पाने के 
कारण वे प्रायः ग़रीबों को सताते और उनसे घूस आदि लेने 
लगते हैं। ग़रीब लोग मंमटों से बचने क्रे लिए एक-दो रुपये देकर 
अपना पिंड छुड़ाते हैं । ऐसी परिस्थिति में म्युनिसिपल शासन के 
उन्नतिशील होने की आशा नहीं की जा सकती । 


( २०९० ) 


कॉरपोरेशन--कलकत्ता, बंबई ओर मद्रास की म्युनिसि- 
पल संस्थाओं को कॉरपोरेशन कहते हैं | अन्य म्युनिसिपिल्टियों 
की अपेक्षा ये कॉरपारेशन अधिक पुराने हैं। मद्रास कॉरपोरशन 
की बातचीत सन्‌ १६८७ से ही आरंभ हो गयी थी। आजकल 
प्रत्यक कॉरपोरेशन अपने अपने प्रांत की व्यवस्थापक सभा के 
द्वारा स्वीकृत एक्टों के अनुसार संगठित हैं। उनके सदस्यों की संख्या 
अलग अलग हे । बंबई कॉरपोरेशन के १०६ सदस्य हैं और मद्रास 
के ६१॥। प्रत्यक कॉरपोरेशन के अधिकांश सदस्य जनता के चुने 
हुए होते हैं, ओर थोड़े से मनोनीत भी । प्रत्येक कॉरपोरेशन में 
उद्योग-घंधों को भी कुछ प्रतिनिधि के भेजने का अधिकार दिया 
गया है। नगर के शासन में इन कोरपोरेशनों के काफ़ी अधिकार 
है | कलकत्ता कॉरपोरेशन की आमदनी दो करोड़ ओर बंबई कॉर- 
पोरेशन की तीन करोड़ रुपये से अधिक हे। इन कॉरपारेशनों के 
सभापति को मेयर ( 0(७ए०० ) कहते हैं। कलकत्ता ओर बंबई के 
मेयर कॉरपोरेशन के द्वारा चुने जाते हैं, ओर मद्रास का प्रांतीय 
सरकार द्वारा मनोनीत होता हे | बंबई के मेयर संस्थापित प्रथानुसार 
क्रमशः हिंदू, मुसलमान, युरोपियन ओर पारसी जातियों के होते हैं। 

ज़िला बोडे--म्युनिसिपिल्टियों और कॉरपोरेशनों का संबंध 
शहरी जनसंख्या से होता है । परंतु भारतवर्ष के अधिकांश निवासी 
गाँवों में रहते हैं। शहरों की आबादी क्रमशः बढ़ अवश्य रही है 
पर वृद्धि की दर बहुत कम हैे। अतएव भारतीय नागरिकों को 
व्यावहारिक राजनीति में कुशल बनाने के लिए यह आवश्यक है 


( २२१ ) 


कि देहाती जनसंख्या से संबंध रखनेवाली स्थानीय स्वराज्य की 
संस्थाएँ स्थापित की जाये ओर उन्नतिशील बनायी जाये। संयुक्त 
प्रांत में इस प्रकार की दो संस्थाएं आजकल प्रचलित है । एक का 
नाम हे जिला बोर्ड ओर दूसरी का ग्राम पंचायत । 


जिला बोडे का संगठन--संयुक्त प्रांत के प्रत्येक जिले में 
एक जिला बोडे हे। उसके काम-काज देखने के लिए एक बोड 
होता है | यह सांप्रदायिक आधार पर चुना जाता है। मुसलमानों 
के प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है-- 




















४ से अधिक पर ५ से कम १४ प्रतिशत. 

५ सेअधिक पर १५ से कम | २६ प्रतिशत्‌ 

१५ से अधिक पर ३० से कम | ३० प्रतिशत्‌ 
३० से अधिक. जनसंख्या के अनुपातानुसार 
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निवाचित सदस्यों के अतिरिक्त, प्रत्येक बोर्ड में कुछ मनोनीत 
सदस्य भी होते है. । बोर्ड के सभापति को उसके सदस्य स्वयं चुनते 
हैं। म्युनिसिपिल्टियों की भाँति ज़िला बोर्डों का काम भी कमेटियों 
में विभक्त कर दिया जाता हे, ओर ज़िला बोड साधारणतः उन्हीं 
के परामर्श के अनुसार अपने क्षेत्र का शासन करता है। 


( २२२ ) 


निर्वाचकों और सदस्यों की योग्यताएँ--जिला बोर्ड के 
क्षेत्र का प्रत्येक निवासी निवोचक हो सकता है, यदि उसका नाम 
वोटरों की सूची में लिखा हो। प्रत्येक मनुष्य, जो ब्रिटिश प्रजा हो, 
जो कम से कम २९ बरस का हो, ओर ज़िला बो्ड की सीमा के 
अंदर रहता हो, अपना नाम वोटरों की सूची में लिखा सकता हे, 
यदि उसमें निम्नलिखित योग्यताओं में से एक या अधिक हों-- 

( १) ऐसी भूमि का मालिक जिसकी मालगुज़ारी २५ रुपय 
सालाना हो । 

(२) ऐसा असामी जो ५० रुपये वाषिक लगान देता हो । 

(३ ) वह मनुष्य जो आय-कर देता हो। 

(४ ) वह मनुष्य जो ज़िला बोर्ड को हैसियत टेक्स देता हो । 

(५ ) वह मनुष्य जो अँगरंज़ी की ऐट्रेंस या हिंदी या उदूं की 
मिडिल परीक्षा पास हो | 

नये शासन-विधान के अनुसार प्रांतीय असेंबली के वाटरों 
की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी योग्यताएँ पहले की अपेक्षा बहुत 
कम कर दी गयी हैं। परंतु स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के 
वोटरों की संख्या असेंबली के वोटरों की अपेक्षा कम न होनी 
चाहिये । इसलिए शीघ्र ज़िला बोड के वोटरों की योग्यताएँ उपयुक्त 
योग्यताओं की अपेक्ता बहुत कम हो जायेगी । 

वे मनुष्य जो उपयुक्त न्यायालय द्वारा पागल ठहराये गये हों, 
जो ऐसे दिवालिये हों जिन्होंने अपना भुगतान न किया हो, और 
जिन्होंने पिछले साल का ज़िला बोडे का टेक्स न चुकाया हो, निवो- 
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चक नहीं हो सकते। ज़िला बोड का प्रत्येक निवॉचक, उसको 
सदस्यता का उम्मेदवार हो सकता हे, यदि वह उन अयाग्यताओं 
से मुक्त हों जिनका उल्लेख म्युनिसिपिल्टियों के उम्मेदवारों के 
संबंध में किया गया हे । 

ज़िला बोड़े के काम--शहरों के लिए जो कम म्युनिसिपि- 
ल्टियाँ करती हैं, वे ही काम गाँवों के लिए ज़िला बोड्ड करते हैं। 
ग्राम-निवासियों की शिक्षा का प्रबंध करना, उनके स्वास्थ्य-सुधार 
की व्यवस्था करना, उनके जीवन ओर धन की रक्षा करना, 
उनके सुभीते के साधन प्रस्तुत करना आदि ज़िला बोर्डों के काम 
हैं। संयुक्त प्रांत के जिला बोड इन सब कामों को करते हैं । किंतु 
गाँवों की दशा देखते हुए उनका काम संताषप्रद नहीं हे । भारतवष 
के ग्राम-निवासी अभी तक अंधकार में पड़े है। उनमें शिक्षा का 
अभाव हे । उनकी आथिक अवस्था ऐसी नहीं कि वे दानों समय 
पेट भर भोजन पा सकें | वे रूढ़ियों के गुलाम है। उनके खेती 
करने का ढंग वही हे जो बरसों पहले था। ज़िला बोर्डों ओर 
उनके सदस्यों को चाहिये कि वे गाँव के निवासियों की दशा सुधा- 
रने का भरसक प्रयत्न करें | ग्रामीण जन-संख्या की अवस्था सुधरने 
पर ही भारतवषं उन्नत अवस्था को श्राप्त कर सकेगा । 


ग्राम-पंचायतें--जिला बोर्डों के अतिरिक्त, संयुक्त प्रांत में 
ग्राम-पंचायतों के स्थापित करने की भी व्यवस्था की गयी हे । 
इनका काम होता हे छोटे मोटे मामलों का निणंय करना ओर 
गाँव की स्वास्थ्य-संबंधी तथा अन्य साबंजनिक बातों की देखभाल 
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करना । ज़िले के कलक्टर पंचों ओर सरपंचों को नियुक्त करते हैं, 
ओर वही उनको निकाल भी सकते हैं । दुराचरण. कतंठ्य-पालन 
न करने, अथवा किसी अन्य उपयुक्त कारण के लिए कलक्टर 
किसी पंचायत को भंग तक कर सकते हैं । 

ग्राम-पंचायतें २५ रुपय तक के दीवानी सुक़दमों का निर्णय 
कर सकती है। वे मामूली मार-पीट या दस रुपये तक की चोरी या 
दस रुपय तक के नुक्सान या जान बूक कर अपमान करनेवाले 
फोजदारी मुक़दमों का भी फेसला कर सकती हैं। जान बूक कर 
जानवरों के पकड़ने ओर स्वास्थ्य-संबंधी बातों पर ध्यान न देने के 
कारण जो मुक़दमें होते हैं, उनका निणंय भी ग्राम-पंचायतें करती 
हैं। उन्हें फोजदारी के मामलों में दस रुपये, मवेशियों के मामलों 
में पाँच. रुपय ओर स्वास्थ्य-संबंधी मामलों में एक रुपया तक 
जुमाना करने का अधिकार है । 

ग्राम-पंचायतें उन मुक़द्सों को नहीं कर सकतीं जिनका सबंध 
सरकारी कमंचारियों से या ऐसे व्यक्तियों से हो जिनसे अच्छे 
आचरण के लिए मुचलके लिये गये हों । पंचायतों को कारावास 
का दंड देने का अधिकार नहीं हे । 

पंचायतों की आमदनी के तीन मुख्य जरिये हें--(१) मुकदमा 
करने की फ़ीस, (२) जुमोने की रक़्तम, ओर (३) सरकारी सहा- 
यता । पंचायतें अपनी सारी आमदनी गाँव की शिक्षा ओर स्वास्थ्य- 
संबंधी बातों में खचे करती हैं। कभी कभी अपनी आमदनी से, 
क्षति पहुँचाये गये मनुष्य को, वे कुछ हरजाना भी देती हें । 
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ग्राम-पंचायतों के अधिकार बहुत थोड़े हें। उनके संगठन का 
ढंग भी दोष-पूर्ण हे। आवश्यकता इस बात की हे कि गॉँबवाले 
पंचायतों की उपयोगिता को समझे ओर उनके कामों में दिलचरपी 
लें । इसके लिए यह ज़रूरी हे कि पंचायतों का चुनाव हुआ करे, 
उनके अधिकार बढ़ाये जाय, गाँव की शिक्षा उन्हीं के अधीन कर 
दी जाय और उसके लिए उन्हें यथोंचित सरकारी सहायता मिले। 

स्थानीय स्वराज्य के प्रति हमारा कतव्य--भारतीय स्थानीय 
स्व॒राज्य युरुप ओर अमेरिका के देखते हुए बहुत पीछे है। हमारा 
कतेव्य हे कि हम उसको उन्नतिशील बनावें। म्युनिसिपिल्टियों 
ओर जिला बोर्डों के निवांचन में बहुत से लोग वोट देने नहीं 
जाते। यह ठीक नहीं । भारतवष में अभी तक थोड़े ही से मनुष्यों 
को निवाचन का अधिकार मिला है । यदि वे ही इसको बला सममेंगे 
तो सब मनुष्यों को मताधिकार देकर भारतवष में लोक-तंत्र केसे 
स्थापित होगा ? अतणव भारतवर्ष के प्रत्येक मताधिकारी का 
कतेव्य हे कि वह निवाचन में वोट देने अवश्य जाय। इसके 
अतिरिक्त, योग्य मनुष्यों को सदस्य बनने के लिए तेयार रहना 
चाहिये । इसमें संदेह नहीं कि भारतीय स्थानीय स्वराज्य की 
संस्थाओं के अधिकार बहुत परिमित हैं। तो भो हमें उनका उपयोग 
करना चाहिये । योग्य पुरुषों को यह कहकर अलग न हो जाना 
चाहिये कि अमुक संस्थाओं की सदस्यता फजीहत की बात हे । 
सदस्य होने पर उन्हें अपने कतंव्यों से बिलग भी न होना चाहिये। 
बहुत से लोग म्युनिसिपिल्टियों या ज़िला बोर्डों के सदस्य इस 
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लिए बनते हैं कि उनको कुछ आमदनी हो जाय | ऐसा करना 
अनुचित है। प्रत्येक नागरिक का कतेव्य हे कि वह अपने व्यक्ति- 
गत्‌ स्वार्थों की अपेक्ता, नगर की भलाई को उच्चतर सममे। 

किसी शहर अथवा गाँव के निवासियों को केवल वोट ही 
देकर स्थानीय खराज्य की संस्थाओं से पीछा न छुड़ाना चाहिये । 
उन्हें नित्यप्रति के जीवन में इन संस्थाओं से सहयोग करना 
चाहिये । म्युनिसिपिल्टी चाहे कितनी ही बड़ी और उसके कर्म- 
चारी चाद्दे कितने ही योग्य क्‍यों न हों, जनता के नित्यप्रति के सह- 
योग के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम ही अपने 
मकान को साफ़ न रखेंगे, अपने मकान का कूड़ा करकट सड़क पर 
फेकेंगे, बीमार होने पर दवा लेने न जायेंगे ओर म्युनिसिपल 
कर्मचारियों को घूस देकर अपना काम निकालेंगे तो स्थानीय 
स्वराज्य की संस्थाएँ अपने उद्देश्य की पूर्ति में सवेथा असफल रहेंगी। 

हमारी सरकार को भी चाहिये कि वह स्थानीय स्वराज्य की 
संस्थाओं के अधिकार बढ़ावे, जिससे योग्य व्यक्ति उसकी ओर 
आकृष्ट हों । 

स्थानीय स्वराज्य की सफलता पर भारतवर्ष का भविष्य बहुत 
कुछ निर्भर हे | यहाँ की पायी हुईं शिक्षा के आधार पर ही हमारी 
राष्ट्रीय ओर प्रांतीय संस्थाएँ सफल अथवा असफल होंगी। अतएब 
भारतवषे के प्रत्येक नागरिक का कतेव्य हे कि स्थानीय स्कराज्य 
की संस्थाओं से अधिक से अधिक शिक्षा भमहण करे ओर उस 
शिक्षा के आधार पर अपने आच रण को ऐसा बनावे जिससे भारत- 
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वर्ष का राष्ट्रीय उत्थान हो, और संसार के अन्य देशों में वह वही 
स्थान पा सके जो उसका भूतकाल में था | 


अभ्यास 

१--स्थानीय स्वरणज्य की संस्थाश्नरों के स्थापित करने के कौन कौत से 
मुख्य कारण हें ? 

२--म्युनिसिपिल्टियों के चुनाव में किन किन लोगों को बोट देने का 
अ्रधिकार दिया गया हुँ ? कौन कौन से लोग वोट देने के भ्रधिकार 
से बंचित रखे गये हे ? 

३-स्युनिसिपिल्टियों की श्राय के कौन कौन से साधन हें ? वे अपनी 
श्राप को कंसे ख़्च करती हें ? 


४--नाग रिकों के स्वास्थ्य-सुधार श्रौर शिक्षा के लिए म्यनिसिपिल्टियाँ 
कौन कोन से काम करती हें ? 


५--ज्िला बोर्डो के संगठन का विवरण लिखिये । 
६-:प्राम-पंचायतों के श्रथ्िकारों श्रौर कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से लिखिये । 
७--स्थानीय स्वराज्य के प्रति हमारा कया कतंव्य हैं? समकफाकर लिखिये। 
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